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अतिसवंेदनशीलता विवरण

1.1 	 भारत, अपनी अनोखी भू-जलवाय ु एव ं सामाजिक-
आर थ्िक स्थितियों के कारण, बाढ़, सूखा, चक्रवात, 
सनुामी, भूकम्प, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और 
वनाग्नि जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के जोखिमों और अनेक 
आपदाओ ंसे असरुक्षित रहा है। दशे के 36 राज्यों और 
सघं राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) में से 27 आपदा सभंावित हैं, 
58.6% भू-भाग साधारण से लेकर अति उच्च तीव्रता 
वाला भूकम्प सभंावित क्षेत्र है: इसकी भूमि का 12% 
बाढ़ सभंावित और नदी कटाव वाला क्षेत्र है; इसकी कुल 
7,516 कि.मी. लंबी समदु्री तटरखेा में से 5,700 कि.मी. 
भू-भाग चक्रवात और सनुामी सभंावित क्षेत्र है; इसके कुल 
कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 68% भाग सूखे से असरुक्षित 
है; और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन 
का जोखिम बना रहता है, इसका 15% भू-भाग भूस्खलन 
सभंावित है। कुल 5,161 शहरी स्थानीय निकाय 
(यूएलबी) शहरी बाढ़ सभंावित हैं। आगजनी की घटनाए,ँ 
औद्योगिक दरु्घटनाए ँ और अन्य मानव-जनित आपदाए ँ
जिनमें रासायनिक, जैविक और रडेियोधर्मी सामग्रियों से 
सबंधंित आपदाए ंशामिल हैं, वे अतिरिक्त खतर ेहैं जिनमें 
आपदाओ ं के प्रशमन, उनका सामना करने की तैयारी 
और उनके लिए मोचन सबंधंी उपायों को मजबूत बनाने 
की आवश्यकताओ ंको रखेांकित किया है।

1.2 	 जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर थ्िक स्थिति में तेज 
गति से होने वाले बदलावों, अनियोजित नगरीकरण, 
उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण क्षरण, जलवाय ु
परिवर्तन, भू-गर्भीय सकंट, महामारियों और सकं्रामक 
रोगों के कारण बढ़ती हुई सवेंदनशीलता की वजह से 
भारत में आपदा-जोखिम में और भी अधिक वदृ्धि हुर्इ है। 

अध्याय-1
प्रस्तावना

स्पष्टत:, इन सब बातों से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गर्इ है 
जहां ये आपदाए ंभारत की अर्थव्यवस्था, इसकी आबादी 
और अनवरत विकास के लिए गभंीर खतरा बन गर्इ हैं। 

राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण             
(एन.डी.एम.ए.) की उत्पत्ति

1.3 	कि सी भी आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पनुर्वास 
कार्यों के निष्पादन की बनुियादी जिम्मेदारी राज्य सरकार 
की होती है। केन्द्र सरकार भयानक प्राकृतिक विपदाओ ं
के मामले में सभंार-तंत्र एव ंवित्तीय सहायता प्रदान करके, 
राज्य सरकार के प्रयासों में उनकी मदद करती है। सभंार-
तंत्र सहायता में एयरक्राफ्ट, नौकाओ,ं सशस्त्र बलों की 
विशेष टीमों, केन्द्रीय सशस्त्र पलुिस बलों (सी.ए.पी.
एफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) 
की तैनाती, राहत सामग्रियों और अनिवार्य वस्तुओ ंकी 
व्यवस्थाए ं जैसे- मेडिकल स्टोर, महत्त्वपूर्ण ढांचागत 
सवुिधाओ ं की पनुर्बहाली जैसे- सचंार नेटवर्क , और 
स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों 
तथा कें द्र शासित प्रदशेों द्वारा यथा-अपेक्षित, अन्य कोर्इ, 
सहायता सम्मिलित है।

1.4 	 सरकार ने आपदा प्रबधंन के राहत-कें द्रित दृष्टिकोण 
वाले तरीके में बदलाव लाकर अब समग्र एव ं एकीकृत 
प्रबधंन पद्धति को अपनाया है जिसमें आपदा प्रबधंन के 
सभी पहलओु ं(रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, मोचन, राहत, 
पनुर्वास और पनुर्बहाली) को शामिल किया गया है। यह 
पद्धति इस दृढ़ धारणा पर आधारित है कि जब तक कि 
विकास प्रक्रिया के अदंर ही आपदा प्रशमन को शामिल न 
किया जाए तब तक विकास में निरतंरता नहीं रह सकती।
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1.5 	 आपदा प्रबंधन के महत्त्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानते 
हुए, भारत सरकार ने अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार 
समिति का गठन एव ंगजुरात भूकम्प के बाद 2001 में 
आपदा प्रबधंन योजनाओ ंकी तैयारी के बार ेमें सिफारिशें 
करने तथा कारगर प्रशमन तंत्रों का सझुाव दनेे के लिए 
आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन 
किया। तथापि, हिदं महासागर में वर्ष 2004 में हुई सनुामी 
के बाद भारत सरकार ने, भारत में आपदाओ ंके प्रबधंन 
के क्षेत्र में समग्र और समेकित दृष्टिकोण बनाने और उसे 
कार्यान्वित करने हेत ुससंद के एक अधिनियम के द्वारा 
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की 
स्थापना करके, दशे के विधायी इतिहास में एक ठोस 
कदम उठाया।

1.6 	 भारत सरकार ने आपदाओ ं और उनसे जडु़े मामलों 
अथवा उनके कारण हुर्इ दरु्घटनाओ ं के कारगर प्रबधंन 
की व्यवस्था के लिए आपदा प्रबधंन अधिनियम, 2005 
बनाया है। इसमें आपदा प्रबधंन योजनाओ ंको बनाने तथा 
उनका अनपुालन करने के लिए ससं्थागत उपाय बनाए 

गए हैं व किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में त्वरित 
मोचन सनुिश्चित किया गया है | 

राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण            
(एन.डी.एम.ए.) का गठन   

1.7 	 राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण का गठन 30 मर्इ, 
2005 को भारत सरकार के एक कार्यकारी आदशे द्वारा 
किया गया था। तत्पश्चात्, 23 दिसबंर, 2005 को आपदा 
प्रबधंन अधिनियम, 2005 बनाया  गया और 27 सितंबर, 
2006 को इस अधिनियम के उपबधंों के अतंर्गत इस 
प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण             
(एन.डी.एम.ए.) की सरंचना   

1.8 	 भारत के प्रधानमंत्री एन.डी.एम.ए. के पदने अध्यक्ष हैं। 
वर्तमान सदस्य और प्राधिकरण में उनके द्वारा कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि निम्नानसुार हैं :

1.9 	 राष्ट्रीय स्तर पर, एन.डी.एम.ए. के पास, अन्य 
बातों के साथ-साथ, आपदा प्रबधंन पर नीतिया ँ
निर्धारित करने और भारत सरकार के विभिन्न 
मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओ ं
तथा परियोजनाओ ंमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण 
(डी.आर.आर.) उपायों का एकीकरण करने अथवा 

1.       
श्री कमल किशोर सदस्य (16.02.2015 से)

सचिव (01.10.2021 से प्रभारी)

2.       
लेफ्टिनेन्ट जनरल सैयद अता हसनैन, पीवीएसएम, 
यूवार्इएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम और 
बीएआर (सेवानिवतृ्त)

सदस्य (21.02.2020 से) 

3.        श्री राजेंद्र सिहं सदस्य (20.02.2020 से) 

4.        श्री कृष्ण स्वरूप वत्स सदस्य (04.05.2020 से)

ऐसा करने के उद्देश्य हेत ुअनपुालन किए जाने वाले 
दिशानिर्देशों को तैयार करने की जिम्मेदारी है। 
राज्यों द्वारा उनसे  सबंधंित राज्य आपदा प्रबधंन 
योजनाओ ं को तैयार करने और आपदाओ ं को 
रोकने के उपायों अथवा इसका प्रभाव  कम करने 
के साथ-साथ, किसी आपदा से निपटने के लिए 
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क्षमता निर्माण, जैसा राज्य जरूरी समझे, करने 
हेत ुअनपुालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को भी 
एन.डी.एम.ए. तैयार करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण            
(एन.डी.एम.ए.) सचिवालय

1.10	 राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की 
सगंठनात्मक सरंचना को कें द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मर्इ, 
2008 में अनमुोदित किया गया था। सचिवालय का नेत्तृत्व 
एक सचिव करते हैं और उनके साथ पांच सयंकु्त सचिव/
सलाहकार होते हैं जिनमें से एक वित्तीय सलाहकार होता 

है। सगंठन में दस सयंकु्त सलाहकार (निदशेक स्तर के) 
और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) 
होते हैं और उनकी सहायता के लिए सहायक स्टाफ होता 
है। अनेक वरिष्ठ अनसुधंान अधिकारी भी सगंठन को काम 
में सहायता करते हैं। आपदा प्रबधंन एक विशिष्ट विषय 
है, इसलिए यह भी सनुिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों 
की अनबुधं आधार पर विशेषज्ञता उपलब्ध रहे। राष्ट्रीय 
आपदा प्रबधंन प्राधिकरण के सचिवालय के सगंठन की 
विस्तृत परिचर्चा ‘प्रशासन एव ं वित्त’ नामक एक पथृक 
अध्याय में की गर्इ है। अधिकारियों की सूची अनबुधं II में 
दी गई है।  
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राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण के कार्यकलाप

2.1 	 भारत में आपदा प्रबधंन हेत ुशीर्ष निकाय के रूप में, राष्ट्रीय 
आपदा प्रबधंन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व आपदाओ ं
के बार ेमें समयबद्ध और कारगर मोचन सनुिश्चित करने 
के लिए आपदा प्रबधंन हेत ु नीतिया,ँ योजनाए ं और 
दिशानिर्देश निर्धारित करने का है। इसके सांविधिक कार्यों 
में निम्नलिखित कार्य करने का उत्तरदायित्व भी शामिल 
है:

	 (क)	 आपदा प्रबधंन के सबंधं में नीतियां निर्धारित करना;

	 (ख)	 राष्ट्रीय योजना और भारत सरकार के मंत्रालयों/
विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनसुार तैयार की 
गई योजनाओ ंका अनमुोदन करना;

	 (ग)	 राज्य की योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों 
के अनपुालन हेत ुदिशानिर्देश निर्धारित करना;

	 (घ)	 भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 
विकास योजनाओ ं और परियोजनाओ ं में आपदा 
की रोकथाम के उपायों को समेकित करने तथा 
आपदा के प्रभाव का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ 
अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना;

	 (ङ)	 आपदा प्रबधंन की नीति और योजना के प्रवर्तन 
और कार्यान्वयन में समन्वय करना;

	 (च) 	 आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशियों (फंड्स) 
की व्यवस्था की सिफारिश करना;

	 (छ)	 बड़ी आपदाओ ं से प्रभावित अन्य दशेों को ऐसी 
सहायता सलुभ कराना जो कें द्रीय सरकार द्वारा तय 
की जाए;

	 (ज) 	आपदा की रोकथाम के लिए, अथवा प्रशमन 
आपदा की स्थिति की आशकंा से या आपदा से 
निपटने के लिए, अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण 
के लिए ऐसे अन्य कदम उठाना जो एन.डी.एम.ए. 
आवश्यक समझे;

	 (झ) 	राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन ससं्थान (एन.आर्इ.
डी.एम.) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और 
दिशानिर्देश निर्धारित करना;

	 (ञ) 	आपदा की स्थिति की आशकंा या आपदा से 
निपटने के लिए विशेष कार्रवार्इ के प्रयोजन हेत ु
अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा मोचन 
बल (एन.डी.आर.एफ.) पर सामान्य अधीक्षण, 
निदशेन और नियतं्रण रखना;

	 (ट) 	 आपदा की स्थिति की आशकंा या आपदा में 
बचाव तथा राहत के लिए सामान या सामग्री का 
आपातकालीन प्रबधंन करने के लिए सबंधंित 
विभाग या प्राधिकरण को प्राधिकृत करना;

	 (ठ) 	 आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने 
वाली न्यूनतम मानकों की राहत के लिए दिशानिर्देशों 
की सिफारिश करना।

2.2 	 राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण को सभी प्रकार 
की आपदाओ ं से, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव-
जनित, निपटने के लिए अधिदशे प्राप्त है। जबकि ऐसी 
अन्य आपातस्थितियों जिनमें सरुक्षा बलों तथा/अथवा 
आसूचना अधिकरणों का निकटता से तालमेल होना 
अपेक्षित है जैसे आतंकवाद (जवाबी कार्रवार्इ), कानून 
और व्यवस्था की स्थिति, सीरीयल बम विस्फोट, 
विमान अपहरण, विमान दरु्घटनाए,ं रासायनिक जैविक, 

अध्याय-2
कार्यकलाप एवं उद्देश्य
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विकिरणीय  और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) हथियार 
प्रणाली, खान आपदाए,ं पत्तन और बदंरगाह की 
आपातस्थितिया,ँ वनाग्नि, तेल क्षेत्र में आग और तेल 
बिखरने की घटनाओ ं से वर्तमान तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय 
सकंट प्रबधंन समिति (एन.सी.एम.सी.) द्वारा पहले की 
तरह ही निपटाया जाता रहेगा ।

2.3 	 तथापि, रासायनिक, जैविक, विकिरणीय  और नाभिकीय 
(सी.बी.आर.एन.) आपातस्थितियों के बार े में राष्ट्रीय 
आपदा प्रबधंन प्राधिकरण दिशानिर्देश तैयार करगेा 
तथा प्रशिक्षण और तैयारी की गतिविधियों को आसान 
बनाएगा। प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओ ंके लिए 
चिकित्सा तैयारी, मनो-सामाजिक दखेभाल और ट्रॉमा, 
समदुाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना एव ं सचंार 
प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण,  तैयारी, जागरूकता अभियान 
चलाना आदि जैसे विविध विषयों पर भी सबंधंित 
हितधारकों की भागीदारी के साथ एन.डी.एम.ए. अपनी 
भूमिका का निर्वहन करगेा। आपदा प्रबधंन प्राधिकरणों के 
पास उपलब्ध वे ससंाधन, जो आपातकालीन सहायता 
कार्यकलाप के लिए सक्षम हैं, आसन्न आपदा/आपदाओ ं
के समय आपातस्थिति से निपटने के लिए सभी स्तरों पर 
नोडल मंत्रालयों/अभिकरणों को उपलब्ध कराए जाएगें ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण की दूरदृष्टि 
(विजन)

2.4 	 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिदशे और 
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति से प्रवाहित दूर- 
दृष्टि (विजन) निम्न प्रकार से है:

‘‘रोकथाम, प्रशमन, तैयारी एव ंमोचन प्रेरित ससं क्ृ ति 
के माध्यम स ेएक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा कें द्रित 
और प्रौद्योगिकी सचंालित रणनीति का विकास करते 
हुए एक सरुक्षित तथा आपदा स ेनिपटन ेमें पूर्ण सक्षम 
भारत का निर्माण करना।’’ 

राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण के उद्देश्य

2.5	 राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण के उद्देश्य निम्न प्रकार 
हैं:

(क)	 ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों 
पर रोकथाम, तैयारी और समतु्थानशीलता की 
ससं्कृति  को बढ़ावा दनेा । 

(ख) 	प्रौ द्योगिकी, पारपंरिक बदु्धिमत्ता और पर्यावरणीय 
सरंक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित 
करना ।

(ग)	वि कासात्मक योजना प्रक्रिया में आपदा प्रबधंन 
सरोकारों को मखु्य स्थान प्रदान करना ।

(घ) 	 सक्षमकारी नियामक वातावरण और अनपुालनकारी 
व्यवस्था का सजृन करने के लिए ससं्थागत और 
प्रौद्योगिकीय-विधिक ढांचों को स्थापित करना । 

(ड़) 	 आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और 
निगरानी (मॉनिटरिगं) करने के लिए प्रभावी तंत्र 
सनुिश्चित करना ।

(च) 	 सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से अनकु्रियाशील 
और बाधा-रहित सचंार से यकु्त समकालीन 
पूर्वानमुान एव ं पूर्व चेतावनी प्रणालियां विकसित 
करना ।

(छ) 	 समाज के सवेंदनशील वर्गों की जरूरतों को ध्यान 
में रखते हुए उनके अनकूुल कुशल मोचन और 
राहत के कार्य सनुिश्चित करना ।

(ज) 	 अधिक सरुक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा का 
सामना करने में सक्षम इमारतें बनाने के लिए, एक 
अवसर के रूप में मानते हुए, पनुर्निर्माण कार्य हाथ 
में लेना ।

(झ) 	 आपदा प्रबधंन के लिए मीडिया के साथ एक 
उपयोगी और सक्रिय (प्रोडक्टिव एडं प्रोएक्टिव) 
सहभागिता को बढ़ावा दनेा ।
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3.1	  राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन नीति
	       (एन.पी.डी.एम.) 2009

	 आपदा प्रबधंन पर राष्ट्रीय नीति को कें द्रीय मंत्रिमंडल 
द्वारा दिनांक 22 अक्तू बर, 2009 को अनमुोदित किया 
गया था और 18 जनवरी, 2010 को इसका लोकार्पण 
किया गया। इसमें पूर्ववर्ती ‘मोचन-कें द्रित’ तरीके के स्थान 
पर रोकथाम, तैयारी और प्रशमन के तरीके पर बल दतेे 
हुए आपदा के समग्र प्रबधंन दृष्टिकोण को अपनाकर किए 
गए आमूल-चूल परिवर्तन को दर्शाया गया है ।

3.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन योजना
      (एन.डी.एम.पी.)

	 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने वर्ष 
2016 में पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन योजना तैयार 
की थी। नवबंर, 2019 में विस्तृत विचार-विमर्श के 
बाद इसे सशंोधित किया गया था। सशंोधित योजना 
में नए खतर े (आधंी-तूफान, आकाशीय बिजली, प्रचडं 
हवा, धूल की आधंी और तेज हवा/बादल फटना और 
ओला-वषृ्टि/हिमानी झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ)/
लू/जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य अपातस्थिति 
(बीपीएचर्इ)/वनाग्नि), नए अध्याय (2015 वैश्विक ढांचा/
सामाजिक समावेश/डीआरआर को मखु्यधारा में लाने 
हेत ु डीआरआर के लिए ससुगंतता और पारस्परिक 
सदुृढ़ीकरण) तथा जलवाय ुजोखिम सूचित डीआरआर के 
लिए नए विषयगत क्षेत्र के रूप में जलवाय ुपरिवर्तन जोखिम 
प्रबधंन भी शामिल है। इस एनडीएमपी ने सभी सबंधंित 
मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों और अन्य हितधारकों के 
लिए समयबद्ध कार्रवार्इ दर्शायी है, ताकि, डीआरआर के 
लिए सेंडार्इ फ्रे मवर्क  की समयसीमा के साथ तालमेल हो 

अध्याय-3
नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

सके। योजना को कें द्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्यों/
कें द्र “शासित क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के साथ साझा 
किया गया है, ताकि वे सेंडार्इ लक्ष्यों को प्राप्त करने के 
लिए एनडीएमपी 2019 की समयसीमा के अनरुूप अपनी 
योजनाओ ंऔर रणनीतियों को विकसित कर सकें  ।

3.3  राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन दिशानिर्देश

	 उद्देश्यों को योजनाओ ं में रूपांतरित करने के लिए 
राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय, राज्य और 
स्थानीय स्तरों पर काम करने वाली विभिन्न ससं्थाओ ं
(प्रशासनिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और तकनीकी) के 
सहयोग से अनेक प्रस्तावों (इनीशियेटिव्स) को शामिल 
करते हुए एक मिशन-आधारित दृष्टिकोण (मिशन-मोड 
अप्रोच) को अपनाया है। नीति के रूप में, सभी अन्य 
हितधारकों के अलावा कें द्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों 
को दिशानिर्देश बनाने के काम में शामिल किया गया है। 
विनिर्दिष्ट आपदाओ ं और प्रसगंों (जैसे क्षमता विकास 
और जन जागरूकता) पर आधारित ये दिशानिर्देश 
योजनाओ ंकी तैयारी के लिए आधार प्रदान करेंगे। विषय 
की जटिलता के आधार पर, दिशानिर्देशों को बनाने 
में न्यूनतम 12 से 18 महीनों का समय लगता है। इस 
दृष्टिकोण में हितधारकों के साथ एक ‘नौ-चरण’ वाली 
सहभागितापूर्ण तथा परामर्शी प्रक्रिया शामिल है जैसा कि 
चित्र 3.1 में दिखाया गया है ।

	दि शानिर्देशों की तैयारी प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें 
शामिल हैं:–

	 •	 कें द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों, वैज्ञानिक और 
तकनीकी ससं्थाओ ंआदि सहित विभिन्न एजेंसियों 
द्वारा अब तक किए गए कार्यों/उपायों की, आपदा-
वार किए गए अध्ययनों की एक त्वरित समीक्षा।
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	 •	 प्रचालनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी 
मदु्दों से सबंधंित शेष कार्यों की पहचान।

	 •	 गतंव्य कार्य योजना तैयार करना, जिसमें सगुम 
निगरानी को आसान बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धियों को उचित प्रकार से दर्शाया गया हो।

	 •	 अनिवार्य, आवश्यक व वांछित के रूप में यथा 
प्राथमिक लक्ष्यों एव ंउद्देश्यों, गन्तव्य की पहचान, 

अल्पावधि में तथा दीर्घावधि में प्राप्त किया जाना। 

	 •	 चार महत्त्वपूर्ण प्रश्नों, अर्थात्-क्या किया जाना है? 
किस प्रकार किया जाना है? कौन करगेा? और कब 
तक किया जाना है?-के उत्तर दिए जाने थे।

	 •		 एक ससं्थागत तंत्र स्थापित किया जाना जो इस 
रोड़ मैप के प्रचलन की निगरानी करें।

चित्र 3.1
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3.4        जारी किए गए दिशानिर्देश, रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेज:

	 क.	 जारी किए गए दिशानिर्देश:
एनडीएमए द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की सूची

क्र. स.ं राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन दिशानिर्देश
उनको तैयार करन े / जारी 
करन ेका महीना तथा वर्ष

1. भूकंप प्रबंधन अप्रैल, 2007
2. रासायनिक आपदा (औद्योगिक) प्रबंधन अप्रैल, 2007
3. राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओ ंको तैयार करना जलुार्इ, 2007

4. चिकित्सा तैयारी एव ंसामहुिक हताहतों का प्रबधंन अक्तू बर, 2007
5. बाढ़ प्रबधंन जनवरी, 2008
6. चक्रवात प्रबधंन अप्रैल, 2008
7. जैव आपदा प्रबंधन जलुार्इ, 2008
8. नाभिकीय और विकिरणीय  आपातस्थिति प्रबधंन फरवरी, 2009
9. भूस्खलन एव ंहिमस्खलन प्रबंधन जून, 2009
10. रासायनिक (आतंकवाद) आपदा प्रबधंन जून, 2009
11. आपदाओ ंमें मनो-सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं दिसबंर, 2009

12. घटना मोचन प्रणाली जलुार्इ, 2010

13. सनुामी प्रबंधन अगस्त, 2010

14. आपदाओ ंके कारण मार ेजाने वाले मतृकों के शवों का प्रबधंन अगस्त, 2010
15. शहरी बाढ़ प्रबंधन सितंबर, 2010
16. सूखा प्रबधंन सितंबर, 2010

17. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और सचंार प्रणाली फरवरी, 2012
18. अग्नि शमन सेवाओ ंका स्तर-निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण अप्रैल, 2012
19. कमजोर भवनों तथा ढांचों की भूकम्पीय मरम्मत (रटे्रोफिटिग) जून, 2014
20. स्कू ल सरुक्षा नीति फरवरी, 2016
21. अस्पताल सरुक्षा फरवरी, 2016
22. राहत के न्यूनतम मानक फरवरी, 2016
23. सगं्रहालय मर्इ, 2017
24. सांस्कृति क विरासत स्थलों तथा आस-पास का परिसर सितंबर, 2017

25. नौका सरुक्षा सितंबर, 2017

26.
प्रबधंन-कार्य योजना की तैयारी-आधंी-तूफान और आकाशीय बिजली/हवा के 
थपेड़ों/धूल/ओलावषृ्टि और तीव्र हवा की रोकथाम 

मार्च, 2019

27. आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अस्थार्इ आश्रय सितंबर, 2019
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क्र. स.ं विवरण
1. नागरिक सरुक्षा सगंठन का पनुर्गठन
2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ससं्थान (एन.आर्इ.डी.एम.) की कार्यप्रणाली
3. पी.ओ.एल. टैंकरों के परिवहन हेत ुसरुक्षा और सावधानी उपायों का सदुृढ़ीकरण
4. नगर जलापूर्ति और जलाशयों के सकंट
5. आपदा मोचन हेत ुप्रशिक्षण प्रणाली
6. नागरिक सरुक्षा तथा सबंद्ध सगंठनों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण हेत ुपसु्तिका: भाग-I एव-ंII

7. भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों और स्थानों पर भीड़ का प्रबधंन
8. भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों/स्थानों के लिए प्रबधंन योजना को तैयार करने हेत ुसकं्षिप्त रूपरखेा 
9. आपदा प्रबंधन पर प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों/कानूनों/विनियमों/अधिसूचनाओ ंका सार-सगं्रह

10.
जिला आपदा प्रबंधन योजना (डी.डी.एम.पी.) की मॉडल रूपरखेा तथा डी.डी.एम.पी. को तैयार करने के लिए 
व्याख्यात्मक टिप्पणियां

11.
चक्रवात हुदहुद-भारत के समदु्र तटीय क्षेत्रों में बेहतर तैयारी तथा जोखिम समतु्थानशीलता को और सदुृढ़ करने 
के लिए रणनीतियां तथा सबक

12. प्रशिक्षण मैनअुल : आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास का सचंालन कैसे करें

13. भवनों तथा अवसरंचना के आपदा समतु्थानशील निर्माण को सनुिश्चित करने हेत ुदिशानिर्देश 

14. भारत में उन्नत ट्रॉमा जीवन सहायता हेत ुक्षमता निर्माण पर प्रायोगिक परियोजना

15.
जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पचंायती राज ससं्थाओ ंएव ं“शहरी स्थानीय निकायों के 
प्रतिनिधियों हेत ुक्षमता निर्माण

ख.     जारी की गर्इ रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेज:

28. दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण सितंबर, 2019

29. भूस्खलन जोखिम प्रबधंन रणनीति सितंबर, 2019
30. कार्य योजना की तैयारी-लू की रोकथाम तथा प्रबधंन (सशंोधित दिशानिर्देश) अक्तू बर, 2019
31. हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ का प्रबधंन (जीएलओएफ) अक्तू बर, 2020 

32.
भारतीय राष्ट्रीय भवन सहंिता 2016 से भवनों की भूकंप सरुक्षा के लिए 
सरलीकृत दिशानिर्देश 

मई, 2021 

33.
ठंडी छत : छत को ठंडा करने के लिए वैकल्पिक समाधान हेत ुघर के स्वामियों 
के लिए दिशानिर्देश  

मई, 2021

34.
कार्य योजना की तैयारी के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश-शीत लहर और पाला की 
रोकथाम और प्रबंधन 

जून, 2021
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16. “शहरी बाढ़ के प्रशमन हेत ुकार्य योजना

17. गजुरात की बाढ़ 2017-प्रकरण अध्ययन

18. खतरा जोखिम निर्माण पर राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण पर नियम

19. तमिलनाडु बाढ़ : सीखे गए सबक और सर्वोत्तम प्रथाओ ंपर रिपोर्ट

20. गाजा चक्रवात पर अध्ययन रिपोर्ट-2018
21. चक्रवात और भूकंप सरुक्षा के लिए गहृ स्वामी की मार्गदर्शिका

22. भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक रिपोर्ट
23. भारत में अग्नि सरुक्षा (एनडीएमए के 15वें स्थापना दिवस की कार्यवाही)
24. भारत में लू की चेतावनी के लिए तापमान सीमा का अनमुान लगाने के लिए एक प्रारभंिक अध्ययन
25. विभिन्न आपदाओ ंपर ‘क्या करें’ और ‘क्या न करें’ की पॉकेट बकु
26. कोविड-19 पर ‘क्या करें’ और ‘क्या न करें’ तथा बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) पर एक डिजिटल किताब
27. 2020 की लू की तैयारी और प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला की रिपोर्ट
28. वन अग्नि प्रबधंन में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों पर प्रकाश डालने वाली रिपोर्ट
29. आपदा राहत और पनुर्बहाली के लिए अतंरराष्ट्रीय सहायता स्वीकार करने पर एसओपी

30. दिव्यांगत समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआईडीआरआर) पर विवरण 

3.5 एनडीएमए द्वारा आयोजित कार्यशाला/प्रशिक्षण 
कार्यक्रम:

	 क.	 भारत में वनाग्नि प्रबधंन पर परामर्शदात्री 
कार्यशाला: एनडीएमए ने पर्यावरण, वन और 
जलवाय ु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से भारत 
में वनाग्नि प्रबधंन तथा अध्यक्ष, एनडीएमए द्वारा 
निर्धारित निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के 
लिए वनाग्नि, योजना के मदु्दों के साथ-साथ वनाग्नि 
प्रबंधन के मदु्दे को हल करने की चनुौतियों और 
अवसर पर चर्चा करने के लिए इंडिया इंटरनेशनल 
सेंटर, नई दिल्ली में दिनांक 11 मई, 2022 को एक 
परामर्शदात्री कार्यशाला का आयोजन किया ।

	 (i)	 आग के खतरों के विरुद्ध दशे में विविध वन 
पारिस्थितिकी में जगंलों की सवेंदनशीलता को 
काफी हद तक कम करने के लिए काम करने की 
आवश्यकता है,

	 (ii)	 सभंावित आग की घटनाओ ं का समय पर पता 
लगाने और अनाग्नि से निपटने के लिए वन कर्मियों 
और ससं्थानों की क्षमता में वदृ्धि करना

	 (iii) आग लगने की घटना के बाद पनुर्बहाली में तेजी 
लाना

कार्यशाला का उद्घाटन माननीय गहृ राज्य मंत्री श्री नित्यानंद 
राय और माननीय पर्यावरण, वन और जलवाय ु परिवर्तन 
राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा किया गया।

कार्यशाला के प्रथम तकनीकी सत्र में पूर्व चेतावनी प्रणाली, 
प्रबधंन और सर्वोत्तम पद्धति सहित भारत में वनाग्नि के 
परिदृश्य पर चर्चा की गई। दूसरा तकनीकी सत्र वनाग्नि 
प्रबधंन के लिए समन्वय तंत्र पर कें द्रित था और इस सबंधं में 
सहयोग और सहकारिता कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार-
विमर्श किया गया। तीसर े तकनीकी सत्र में उन राज्यों के 
नोडल अधिकारियों की प्रस्तुति दी गई, जिनके 26 जिलों 
में से एक या अधिक जिले पिछले 10 वर्षों में वनाग्नि से 
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सबसे अधिक प्रभावित हैं। भारत में जगंलों में लगने वाली 
आग का 50% हिस्सा इन्हीं 26 जिलों में होता है। प्रस्तुतिया ँ
वनाग्नि प्रबधंन और वनाग्नि सभंावित राज्यों की जरूरतों 
को समझने के लिए जमीनी स्तर पर आने वाली चनुौतियों 
पर कें द्रित थीं।

इस परामर्शदात्री कार्यशाला से राज्य वन विभागों, 
एमओईएफसीसी मंत्रालय, एनडीएमए, भारतीय वन सर्वेक्षण 
(एफएसआई), वन अनसुधंान ससं्थान (एफआरआई) और 
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के प्रतिनिधियों 
सहित सभी हितधारकों को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर 
के विभिन्न सगंठनों और विभागों की ताकत और चनुौतियों 
को समझने में सहायता मिली तथा प्रस्तावित “राष्ट्रीय 
वनाग्नि प्रबधंन परियोजना” को अतंिम रूप दनेे में सहायता 
मिलेगी।

ख.	 एसडीएमए के क्षेत्रीय सम्मेलन: समान प्रकार के खतरों 
और अतिसवेंदनशीलता का सामना करने वाले राज्यों/
कें द्र शासित प्रदशेों को शामिल करते हुए एसडीएमए के 
क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। एसडीएमए का दूसरा 
क्षेत्रीय सम्मेलन 14-15 अक्टूबर, 2022 को गगंटोक, 
सिक्किम में आयोजित किया गया था। एसडीएमए का 
तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन 30 नवबंर से 1 दिसबंर, 2022 
तक लखनऊ, उत्तर प्रदशे में आयोजित किया गया था।

सम्मेलन का उद्देश्य एसडीएमए/ससं्थानों को अपनी सर्वोत्तम 
पद्धति, सीखे गए सबकों को साझा करने और अपने राज्यों/
कें द्र शासित प्रदशेों में आपदा प्रबधंन से सबंधंित अन्य मदु्दों 
पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था।

सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित बिदंओु ंपर चर्चा की गई: 

क.	 भारत में आपदा प्रबंधन में राज्यों का दृष्टिकोण

ख.	 एसएफडीआरआर की तलुना में प्रगति और 
उपलब्धियां

ग.	 राज्य स्तर एव ंजिला स्तर पर ससं्थागत व्यवस्था 
एव ंसदुृढ़ीकरण

घ.	 एनडीएमए से राज्यों की अपेक्षाएं

ङ.	 राज्यों से एनडीएमए की अपेक्षाएं

च.	 आपदा प्रतिरोधी भारत की दिशा में काम करने में 
आने वाले मदु्दे और चनुौतियाँ

छ.	 सर्वोत्तम पद्धति और सीखे गए सबक

ज.	 राज्यों के बीच आपसी सीख – सर्वोत्तम पद्धति की 
प्रतिकृति 

झ.	स ्थानीय ससं्थानों द्वारा वैज्ञानिक एव ं तकनीकी 
उन्नति

सम्मेलन का लक्ष्य निम्नलिखित में परिणाम प्राप्त करना था:

क.	 एनडीएमए और एसडीएमए के बीच बेहतर समझ 
और समन्वय

ख.	 ससं्थागत मजबूती के लिए रोडमैप

ग.	 राज्यों के बीच आपसी सीख

घ.	 सर्वोत्तम पद्धति की प्रतिकृति और आदि प्रारूप

ङ.	 सीखे गए सबकों के गणुक प्रभाव के लिए रणनीतियाँ

च.	 वैज्ञानिक एव ंतकनीकी प्रगति का दस्तावेज़ीकरण

छ.	प्रा सगंिक मदु्दों का समाधान, यदि कोई हो

ग.	 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रे मवर्क  
(एसएफडीआरआर) पर दो दिवसीय प्रशिक्षण 
कार्यक्रम: 

‘आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रे मवर्क  
(एसएफडीआरआर) प्राप्त प्रगति और आगे बढ़ने का मार्ग’ 
शीर्षक पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (20-21 दिसबंर, 
2022) एनआईडीएम में आयोजित किया गया था ।

कार्यशाला का उद्देश्य डीआरआर के लिए सेंडाई फ्रे मवर्क  के 
बार ेमें परामर्शदाताओ ंके ज्ञान को बढ़ाना, जिला स्तर पर 
कार्यान्वयन की प्रगति और चनुौतियों का आकलन करना, 
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और एसडीएमपी, डीडीएमपी और विभागीय योजनाओ ं
सहित ढांचे को लागू करने में राज्यों और जिलों की सहायता 
करने के लिए उपकरणों और दृष्टिकोणों पर जानकारी प्रदान 
करना था। इसका उद्देश्य जिला स्तर पर एनडीएमआईएस 
एसएफएम मॉडयूल का उपयोग करके डेटा बनाए रखने में 
मध्यावधि समीक्षा प्रक्रिया और कौशल की समझ विकसित 
करना भी है।

घ.	 लू पर राष्ट्रीय कार्यशाला 2023: एनडीएमए ने लू के 
प्रभाव को कम करने के लिए 13-14 फरवरी को महाराष्ट्र 
सरकार और आईआईटी मुंबई की साझेदारी में एक 
कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला के व्यापक उद्देश्य में सीखे गए अनभुवों और 
सबक को साझा करना, सतत् दीर्घकालिक प्रशमन उपाय 
और लू पर भविष्य की कार्रवाई भी शामिल है। कार्यशाला 
में सभी लू सभंावित राज्यों, सबंधंित कें द्रीय मंत्रालयों और 
अनसुधंान ससं्थानों सहित मौसम पूर्वानमुान और प्रशमन 
में शामिल अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

कार्यशाला के दौरान निम्नलिखित बिदंओु ंपर चर्चा की गई:

क.	वि ज्ञान की स्थिति की जांच-पड़ताल (पूर्व चेतावनी के 
लिए निगरानी)

ख.	 नीतियों और प्रतिक्रिया रणनीतियों की पनु: पड़ताल 
करना 

ग.	 लू जोखिम प्रबधंन में सधुार के लिए अनभुव और सीखे 
गए सबक साझा करना

घ.	 2023 के लिए लू जोखिम प्रबधंन (प्रशमन, तैयारी, मोचन 
और पनुर्बहाली) पर विचार-विमर्श

ङ.	स ्थायी दीर्घकालिक प्रशमन उपाय और भविष्य की 
कार्रवाई

च.	 सर्वोत्तम पद्धित और सीखे गए सबक

ङ.	 115 महत्वकाकं्षी जिलों के डीडीएमए को मजबूत करन े

की योजना के तहत काम करन ेवाले परामर्शदाताओ ं
के लिए एक दिवसीय कार्यशाला

राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण ने 20 मार्च 2023 
को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रे मवर्क  
(एसएफडीआरआर) की गई प्रगति और भविष्य पर एक 
दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया ।

कार्यशाला का उद्देश्य एसएफडीआरआर के तहत प्रगति 
के कार्यान्वयन और निगरानी में भूमिकाओ ंके बार ेमें नीति 
आयोग द्वारा पहचाने गए 115 बहु-खतरा सभंावित और 
पिछड़े जिलों के जिला आपदा प्रबधंन प्राधिकरण (डीडीएमए) 
को मजबूत करने के लिए एनडीएमए योजना के तहत नियकु्त 
परामर्शदाताओ ंको सवेंदनशील बनाना है ।

च.	 सूखा प्रशमन योजना पर राष्ट्रीय परामर्श: एनडीएमए 
और राष्ट्रीय वर्षा सिचंित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए), 
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 
22 फरवरी 2023 को एक दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श 
कार्यशाला का आयोजन किया। सूखा प्रशमन और योजना 
के लिए रोकथाम के श्रृंखला में कुछ नए परिप्रेक्ष्य लाने 
के लिए इस परामर्श में विशेषज्ञ और विभिन्न मंत्रालयों/
विभागों से महत्वपूर्ण विशेषज्ञ, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों, 
गैर सरकारी सगंठनों और सूखा सवेंदनशील क्षेत्रों में काम 
करने वाले अन्य शामिल हुए । 

उद्देश्य:

क.	 XVवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को साझा करना

ख.	 सूखा प्रशमन योजना और रणनीति

ग.	नि रतंर सूखा प्रशमन के लिए कें द्र और राज्य सरकार 
द्वारा सचंालित प्रमखु योजनाओ ं के साथ तालमेल के 
लिए अनभुव साझा करना

घ.	 सूखा प्रशमन कार्यक्रम के लिए एक रूपरखेा/दिशानिर्देश

ङ.	 दीर्घकालिक सूखा प्रशमन योजना और स्थानीय स्तर पर 
रोकथाम हेत ुएक तंत्र स्थापित करना
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3.6    राज्य आपदा प्रबधंन योजना का सूत्रीकरण:

36 राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों में से 33 के पास उनकी 
अपनी स्वीकृत राज्य आपदा प्रबधंन योजना (एसडीएमपी) 
है। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य, जिसने एसडीएमपी 
को भी मंजूरी दी थी, को दो कें द्र शासित प्रदशेों (i) जम्मू 
और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया है। इसके 
अलावा, पूर्ववर्ती कें द्र शासित प्रदशेों (i.) दादरा और नगर 
हवेली और (ii.) दमन और दीव, दोनों ने एसडीएमपी को 
मंजूरी द ेदी थी, को एक कें द्र शासित प्रदशे अर्थात् दादरा 
और नगर हवेली तथा दमन और दीव एक कें द्र शासित प्रदशे 
में मिला दिया गया है। इन तीन नव निर्मित कें द्र शासित प्रदशे 
अलग एसडीएमपी तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। 

3.7	त यार किए जा रह ेदिशानिर्देश तथा अन्य दस्तावेज

क.	 आपदा राहत और पुनर्बहाली के लिए घरलूे सहायता 
और मानवीय सहायता को चैनलबद्ध करन ेपर मानक 
सचंालन प्रक्रिय (एसओपी) मसौदा

बचाव, राहत और पनुर्वास से सबंधंित गतिविधियों को 
शामिल करते हुए आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व 
राज्य सरकार का ही होता है। घरलूे सहायता में इन मदु्दों 
को हल करने के लिए राज्य सरकारों को घरलूे सहायता के 
समन्वय और प्रबधंन के लिए एक उपयकु्त मानक सचंालन 
प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने की आवश्यकता है, 
जिसमें आवश्यकता का आकलन, सहायता के लिए अनरुोध, 
सहायता प्राप्त करना, छंटाई, स्टोर, पैकिग, सहायता का 
वितरण और अप्रयकु्त सहायता का प्रबधंन शामिल हैं। 
एनडीएमए द्वारा तैयार की जा रही एसओपी का उद्देश्य घरलूे 
सहायता के प्रबधं में अतंर को पाटना है। इस एसओपी का 
विशिष्ट उद्देश्य है:

i.	 घरलूे सहायता को चैनलबद्ध करने के लिए एक रूपरखेा 
उपलब्ध कराना, जिसको राज्य सरकारें और अन्य 
हितधारकों/कें द्रीय मंत्रालयों द्वारा अपनाया जा सकता है।

ii.	 सहायता के समन्वय और कुशल वितरण में सधुार करना। 

iii.	 उन प्रक्रियाओ ंका मानकीकरण करना जो आपदा राहत 
के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने की वितरण 
प्रणाली को महत्व देंगी।

iv.	 राहत की आवश्यकताओ ं का आकलन करना और 
आपदा प्रभावितों के लिए राहत सहायता प्रदान करना। 

v.	 घरलूे सहायता प्राप्त करने, प्रबंध करने और वितरित 
करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर मानदडं और 
ससं्थागत तंत्र का होना है।  

ख.	 जलवायु परिवर्तन वार्ता के तहत अनकूुलन सहित 
हानि और क्षति

एनडीएमए ने हानि और क्षति तथा अनकूुलन से सबंधंित 
मदु्दों पर भारत की ओर से यूएनएफसीसीसी में वार्तालाप की। 
जलवाय ुपरिवर्तन वार्ता के तहत निम्नलिखित गतिविधिया ँ
शरुू की गई:ं

I.	 हानि और क्षति तथा फंड पर मोचन करन े के लिए 
नए वित्तपोषण की व्यवस्था: वर्तमान में, मानव-जनित 
जलवाय ुपरिवर्तन के कारण होने वाले नकुसान और क्षति 
का समाधान करने के लिए यूएनएफसीसीसी के तहत 
कोई वित्तपोषण की व्यवस्था मौजूद नहीं है। नकुसान 
और क्षति पर वारसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म, तकनीकी 
सहायता के लिए सैंटियागो नेटवर्क , जोखिम हस्तांतरण 
के लिए फिजी क्लियरिगं हाउस और ग्लासगो डायलॉग 
जैसी पहल केवल तकनीकी सहायता प्रदान करने का 
मंच हैं। सीओपी 27 में, विकासशील दशेों की सहायता 
के लिए नई फंडिंग व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय 
लिया गया, जो विशेष रूप से नकुसान और क्षति का 
मोचन करने में जलवाय ुपरिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के 
प्रति सवेंदनशील हैं, जिसमें नई और अतिरिक्त ससंाधन 
के जटुाव में सहायता प्रदान करके नकुसान और क्षति 
का समाधान करने पर ध्यान कें द्रित करना शामिल है, 
और ये नई व्यवस्थाए ं कन्वेंशन और पेरिस समझौते 
(एफसीसीसी/सीपी/2022/एल.18) के तहत और बाहर 
के स्रोतों, फंडों, प्रक्रियाओ ंऔर पहलों की पूरक शामिल 
हैं। भारत ने इस फंड की स्थापना के लिए वार्ता का नेततृ्व 
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किया जिसमें इस मामले पर स्थिति पत्रों का मसौदा तैयार 
करना और वार्ता ब्लॉकों के साथ समन्वय शामिल था।

II.	 नकुसान और क्षति की भरपाई करने और फंड के लिए 
नए वित्तपोषण की व्यवस्था के सचंालन के लिए एक 
अन्तर्वर्ती समिति स्थापित करने का भी निर्णय लिया 
गया था। भारत का प्रतिनिधित्व सयंकु्त सचिव श्री कुणाल 
सत्यार्थी करेंगे; एनडीएमए को एशिया प्रशांत समूह की 
और से अन्तर्वर्ती समिति के सदस्य के रूप में चनुा गया 
है। फंड के सचंालन से सबंधंित विभिन्न मामलों पर 
तकनीकी सलाह प्राप्त करने के लिए कें द्रीय मंत्रालयों और 
विभागों के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों के 
साथ एक तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) का गठन 
किया गया है।

III.	 सैंटियागो हानि और क्षति नटेवर्क  (एसएनएलडी): 
हानि और क्षति पर वारसॉ अतंर्राष्ट्रीय तंत्र के हिस्से 
के रूप में सैंटियागो नेटवर्क  को, विशेष रूप से जलवाय ु
के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सवेंदनशील विकासशील 
दशेों में, सबंधंित दृष्टिकोण के कार्यान्वयन हेत ुसबंधंित 
सगंठनों की तकनीकी सहायता करने के लिए 2019 
को COP25 में स्थापित किया गया था। इसमें लिए 
गए निर्णय (एफसीसीसी/सीपी/2022/एल.5/रवे.1 और 
एफसीसीसी/पीए/सीएमए/2022/एल.4, क्रमशः) में, 
सीओपी सैंटियागो नेटवर्क  पर, विशेष रूप से सरंचना 
पर, सीएमए निर्णय का समर्थन करता है, अर्थात् एक 
मेजबानी सचिवालय जो इसके काम को सवुिधाजनक 
बनाएगा, जिसे सैंटियागो नेटवर्क  सचिवालय के रूप में 
जाना जाएगा, नेटवर्क  के कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन पर 
सैंटियागो नेटवर्क  सचिवालय को मार्गदर्शन और निगरानी 
प्रदान करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड, और हानि और 
क्षति को रोकने, कम करने और समाधान करने के लिए 
सबंधंित विषयों की व्यापक श्रृंखला कवर करने वाले 
ओबीएनई सदस्य का एक नेटवर्क  है। एनडीएमए ने दशे 
की स्थिति तैयार की और COP27 में वार्ता का नेततृ्व 
करने के लिए अन्य वार्ता ब्लॉकों के साथ मिलकर काम 
किया। एनडीएमए ने दशे का दृष्टिकोण निर्मित किया और 

COP27 में वार्ता का नेततृ्व करने के लिए अन्य वार्ता 
ब्लॉकों के साथ मिलकर कार्य किया।

IV.	 अनकूुलन सचंार: वर्तमान में, भारत के लिए पहले 
अनकूुलन सचंार का मसौदा तैयार किया जा रहा है। 
इनपटु प्रदान करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, विषयों 
और क्षेत्रों के साथ सात सेक्टर कार्य समूहों का गठन 
किया गया है। एनडीएमए आपदा प्रबधंन और प्रतिरोधी 
सरंचना कार्य समूहों का नेततृ्व कर रहा है जिसमें कें द्रीय 
मंत्रालयों और विभागों, वैज्ञानिक सगंठनों और शैक्षणिक 
ससं्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। 

3.8	 भारत सरकार के मतं्रालयों/विभागों की आपदा प्रबधंन 
योजना:

	 भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबधंन 
योजनाओ ं(डी.एम.पी.) की तैयारी में सहायता के लिए, 
एन.डी.एम.ए. ने ‘आपदा प्रबधंन योजना हेत ुप्रस्तावित 
सरंचना-भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों का सजृन 
किया और उसे सभी सबंधंितों को परिचालित किया। 
नीति एव ं योजना-डीएम योजना टेम्प्लेट्स के अतंर्गत 
एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट www.ndma.gov.in पर 
यह उपलब्ध है। डीएम योजना के लिए एक सरल टेम्प्लेट 
उन मंत्रालयों/विभागों, के लिए तैयार किया गया है, जो 
आपदा प्रबधंन से प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है।

	ड ीएमपी पर मंत्रालयों से बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों 
(एफएक्यू) और उनके उत्तरों की एक सूची सभी मंत्रालयों/
विभागों को परिचालित की गई है और एनडीएमए की 
वेबसाइट में नीति और योजना - डीएम प्लान टेम्प्लेट के 
तहत अपलोड भी किया है।

 	 आपदा प्रबधंन अधिनियम की धारा 37 के अनसुार 
भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबधंन 
योजनाओ ंकी तैयारी के मामले को उनके साथ बैठकों में 
और अ.शा. पत्रों के माध्यम से लगातार आगे बढ़ाया जा 
रहा है।

(31.03.2023 के अनसुार) एनडीएमए ने नीचे दिए गए 
भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबधंन 
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योजनाओ ंका अनमुोदन किया:

	 1.	 कार्पोरटे कार्य मंत्रालय

	 2.	 मत्स्य विभाग

	 3.	 पश ुपालन एव ंडेयरी विभाग

	 4.	 खाद्य प्रससं्करण उद्योग मंत्रालय

	 5.	 इस्पात मंत्रालय

	 6.	 परमाण ुऊर्जा विभाग

	 7.	 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग 
(कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सामान्य 
योजना अर्थात: राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबधंन 
योजना)

	 8.	 कृषि अनसुधंान और शिक्षा विभाग (कृषि और 
किसान कल्याण मंत्रालय की सामान्य योजना 
अर्थात: राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना)

	 9.	वि द्युत मंत्रालय

	 10.	 कोयला मंत्रालय

	 11.	श्र म एव ंरोजगार मंत्रालय

	 12.	 पचंायती राज मंत्रालय

	 13.	 कौशल विकास एव ंउद्यमशीलता मंत्रालय 

	 14.	 न्याय विभाग

(31.03.2023 के अनसुार) एनडीएमए ने नीचे दिए गए 
भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबधंन 
योजनाओ ं(डीएमपी) की जांच की और उनके सशंोधन के 
लिए टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं:

1.	 आयषु मंत्रालय

2.	 उर्वरक विभाग

3.	 नागर विमानन मंत्रालय

4.	 वाणिज्य विभाग

5.	 उद्योग एव ंआतंरिक व्यापार सवंर्धन विभाग

6.	 दूरसचंार विभाग

7.	 ससं्कृति  मंत्रालय

8.	 रक्षा उत्पादन विभाग

9.	 पथृ्वी विज्ञान मंत्रालय

10.	स्वास ्थ्य अनसुधंान विभाग

11.	 भारी उद्योग विभाग

12.	 आतंरिक सरुक्षा विभाग

13.	 राज्यों का विभाग

14.	 राजभाषा विभाग

15.	 गहृ विभाग

16.	 जम्मू, कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग

17.	 सीमा प्रबधंन विभाग

18.	 आवासीय और शहरी मामलों का मंत्रालय

19.	स्कू  ल शिक्षा और साक्षरता विभाग

20.	 सूचना और प्रसारण मंत्रालय

21.	 जल ससंाधन, नदी विकास और गगंा सरंक्षण विभाग

22.	 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

23.	 खान मंत्रालय

24.	 अल्पसखं्यक कार्य मंत्रालय

25.	 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

26.	 रले मंत्रालय

27.	 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

28.	 महिला एव ंबाल विकास मंत्रालय

29.	 यवुा कार्य विभाग



17

30.	 अतंरिक्ष विभाग

31.	वि दशे मंत्रालय

32.	 लोक उद्यम विभाग

33.	ग्रा मीण विकास विभाग

34.	 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

35.	 औषध विभाग

36.	 भूमि ससंाधन विभाग

37.	 आर थ्िक कार्य विभाग

38.	 रसायन एव ंपेट्रो-रसायन विभाग

39.	 उपभोक्ता मामले विभाग 

40.	 पर्यावरण, वन और जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय

41.	 जैव प्रौद्योगिकी विभाग

3.9    योजना जिसका अनपुालन किया जाना शेष है:

क.	 आपदा जोखिम न्यूनीकरण हतेु सेंडाई फ्रे मवर्क  को लागू 
करना: आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेत ुसेंडाई फ्रे मवर्क  
योजना को वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान तीन 
वर्षों के लिए सभी राज्यों और कें द्र शासित प्रदशेों में लागू 
करने के लिए एनडीएमए द्वारा फरवरी, 2019 में 2010.6 
लाख रुपए की राशि का अनमुोदन किया गया था। पूरी 
परियोजना को लागू करने की अवधि, वर्ष 2018-19 से 
बढ़ा कर 2025-2026 कर दिया गया है और इसे सभी 
राज्यों तथा कें द्र शासित प्रदशेों में परियोजना लागू करने 
की तिथि से तीन वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है। 

योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी राज्यों/कें द्र 
शासित प्रदशेों में एसडीएमए में एक आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ 
की नियकु्ति करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करता 
है। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के 
लिए सेंडार्इ फ्रे मवर्क  को लागू करने के उपायों को अपनाने में 
राज्य प्रशासन की सवुिधा/सहायता प्रदान करेंगे। योजना के 
सघंटकों के लिए वित्तीय सहायता के विवरण निम्नानसुार हैं:
 

क.	 1 लाख रु. प्रति मास की दर पर एक वरिष्ठ परामर्शदाता 
को हायर करना।

ख.	 22,000/-रु. प्रति मास की दर पर एक डेटा एटं्री ऑपरटेर 
को हायर करना।

ग.	 पहले वर्ष 25,000/रु. प्रति मास की सीलिग, दूसर ेवर्ष 
27,500/-रु. प्रति मास की सीलिग और तीसर े वर्ष 
30,250/-रु. प्रति मास की सीलिग के साथ वाहन को 
किराए पर लेना।

घ.	 कार्यालय की स्थापना हेत ु2.00 लाख रु. (एककालिक) 
की वित्तीय  सहायता।        

योजना के अतंर्गत (25.05.2023 की स्थिति के अनसुार) 
राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों को जारी राशि का ब्यौरा 
निम्नानसुार है :

योजना के तहत जारी कुल धनराशि
वित्त वर्ष जारी की गई 

धनराशि (लाख 
रुपये में)

राज्यों/कें द्र 
शासित प्रदेशों की 
सखं्या

2018-19 594.56
29 राज्य 2 कें द्र 
शासित प्रदशे

2019-20 22.16
3 कें द्र शासित 

प्रदशे

2020-21 134.90
7 राज्य 1 कें द्र 
शासित प्रदशे

2021-22 235.26042
11 राज्य 2 कें द्र 
शासित प्रदशे

2022-23 219.014
10 राज्य 3 कें द्र 
शासित प्रदशे

2023-24 41.07253 4 राज्य

कुल योग 1246.96695
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योजना के तहत जारी कुल धनराशि

वित्त वर्ष जारी की गई 
धनराशि (लाख 
रुपये में)

राज्यों/कें द्र 
शासित प्रदेशों 
की सखं्या

2018-19 524.30 27 राज्य
2019-20 315.00 18 राज्य
2020-21 221.20 11 राज्य
2021-22 287.00 11 राज्य 1 कें द्र 

शासित प्रदेश
2022-23 226.80 5 राज्य 1 कें द्र 

शासित प्रदेश
कुल योग 1574.30

ख.	 115 चिह्नित पिछड़े जिलों में स ेखतरा बहुल जिलों 
के जिला आपदा प्रबधंन प्राधिकरणों (डीडीएमए) का 
सदुृढ़ीकरण: 115 चिह्नित पिछड़े जिलों में से खतरा बहुल 
जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) 
के सदुृढ़ीकरण की योजना को गोवा को छोड़कर, जहां 
किसी पिछड़े जिले की पहचान नहीं की गर्इ है, सभी 
राज्यों में योजना के शरुू होने की तारीख से, 2018-19 
से 2025-26 के दौरान, तीन वर्षों तक लागू करने के लिए 
28.98 करोड़ रु. लागत की एनडीएमए द्वारा मंजूरी द ेदी 
गर्इ है। 

इस योजना में 28 राज्यों में 115 चिह्नित जिलों के प्रत्येक 
खतरा बहुल क्षेत्रों में योजना की अवधि के दौरान 70,000/रु. 
(सत्तर हजार) की दर पर एक आपदा प्रबधंन (डीएम) पेशेवर 
को नियकु्त करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया 
गया है। डीमए पेशेवर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेत ुसेंडार्इ 
रूपरखेा के कार्यान्वयन हेत ु उपाय करने के लिए जिला 
प्रशासन को सवुिधा दनेे/सहायता दनेे का कार्य करगेा।

इस योजना (25.05.2023 की स्थिति के अनसुार) के 
अतंर्गत राज्यों को जारी राशि का ब्यौरा निम्नानसुार है:

3.10   परियोजनाए ंपूरी हुई/अपूर्ण कार्यान्वयन:

क.	 भारत के चार शहरों में लू स ेसबंधंित स्वास्थ्य खतरों 
की अतिसवंेदनशीलता और सीमा (थ्रेशहोल्ड) का 
मलू्यांकन: 

भारत के शहर: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रधिकरण 
(एनडीएमए) ने भारत के चार शहरों अर्थात ओगंले (आधं्र 
प्रदशे), करीमनगर (तेलंगाना), अगंलु (ओडिशा) और 
कोलकाता (पश्चिम बगंाल) में 48,98,300/-रुपए की 
एक अनंतिम लागत से लू से सबंधंित स्वास्थ्य खतरों के 
अतिसवेंदनशीलता और सीमा (थ्रेशहोल्ड) के मूल्यांकन पर 
अध्ययन के लिए दिसबंर, 2019 को भारतीय सार्वजनिक 
स्वास्थ्य फाउंडेशन (पीएचएफआर्इ), हरियाणा को एक 
परियोजना दी है।

इस अध्ययन से दशे में चार शहरों/कस्बों में लू के सपंर्क  में 
आने से स्वास्थ्य पर प्रभाव सबंधंी आकंलन करगेा। इसके 
अतिरिक्त दशे के चार शहरों/कस्बों में ग्रीष्म लहर के बोझ 
का भी आकंलन करगेा और इन चार शहरों पर वर्तमान 
सामाजिक-सांस्कृति क पद्धतियों का मैप तैयार करगेा। यह 
उन अवसरों और चनुौतियों का पता लगाएगा और उनके 
दस्तावेज तैयार करगेा जो सबंधंित जोखिमों के न्यूनीकरण 
के सबंधं में से असरुक्षित आबादी सामना कर रही है। इसके 
अलावा इस अध्ययन से भारत के चार शहरों को इस नीति 
की जानकारी दनेे के लिए मजबूत साक्ष्य मिलेंगे जिससे 
वर्तमान राज्य-क्षेत्रवार भारतीय मौसम चेतावनी प्रणाली को 
मजबूत करेंगे। नीति का सकं्षिप्त विवरण जो प्रत्येक राज्य के 
लिए विकसित किया जाएगा, ग्रीष्म लहर से निपटने के लिए 
तैयारियों में सधुार के लिए राज्य विशिष्ट सझुाव प्रदान करगेा।

पीएचएफआई ने अपनी अतंरिम रिपोर्ट  प्रस्तुत कर दी है 
और इसे एनडीएमए ने स्वीकार कर लिया है। अध्ययन में 
चार अलग-अलग भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने 
वाले चार अलग-अलग शहरों के लिए भौगोलिक समायोजन 
की सीमा के लिए गर्मी से सबंधंित सवेंदनशीलता और 
तापमान सीमा में गणुात्मक वदृ्धि हुई है। इस विश्लेषण की 
निष्कर्ष नीति से निर्माताओ ंको मदु्दे की गभंीरता के बार ेमें 
सवालों के जवाब द ेसकते हैं, और तंत्र का अनकुरण करने 
के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। इस अध्ययन के 
निष्कर्ष कई शहरी स्थानीय निकायों के बीच कार्रवाई के लिए 
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प्राथमिकताओ ंको स्थापित करने में सहायता कर सकते हैं। 
इस अध्ययन के निष्कर्ष से शहर विशिष्ट लू कार्य योजना 
के लिए एक रणनीतिक ढांचे को विकसित करने में बढ़ावा 
द ेसकते हैं, जो गर्मी में स्वास्थ्य के खतरों को ध्यान रखने 
और कम करने की कल्पना करता है। अध्ययन से गर्मी से 
सबंधंित स्वास्थ्य खतरों से निपटने के लिए लघ,ु मध्य और 
दीर्घकालिक सामान्य नीतिगत की अनसुशंा प्राप्त होती है। 
परियोजना के कार्यान्वयन में 48,05,295/- रुपये की राशि 
खर्च की गई। पीएचएफआई को राशि का भगुतान भी कर 
दिया गया है। परियोजना पूरी हो चकुी है।

ख.	 भारतीय शहरों के लिए लू सवंेदनशीलता मैपिगं 
और मॉडल लू कार्य योजना के लिए रूपरखेा 
विकसित करना: एनडीएमए ने भारतीय शहरों के 
लिए लू सवेंदनशीलता मैपिगं और मॉडल लू कार्य 
योजना की रूपरखेा विकसित करने के लिए विश्वेश्वरयैा 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी ससं्थान (वीएनआर्इटी), नागपरु को 
46,94,612/-रुपए की अनंतिम लागत राशि सौंप दी है।

परियोजना के सपुरु्दगी में शामिल हैं:

	 क.	 आउटडोर थर्मल कम्फर्ट, मौसम विज्ञान सबंधंी 
मापदडंों और आकृति-मूलक मापदडंों के बीच 
सबंधं दिखाने वाले अध्ययन

	 ख.	वि दर्भ क्षेत्र के 2 शहरों के लिए लू सवेंदनशीलता मैप

	 ग.	कि सी चयनित शहर के लिए लू कार्य योजना

	 घ.	 एचवी मैपिकं के लिए जेनरिक पद्धति

	 ङ.	 मॉडल एचएपी के लिए रूपरखेा 

वीएनआईटी ने परियोजना के लिए 5वीं छमाही रिपोर्ट  प्रस्तुत 
कर दी है। उक्त रिपोर्ट  को एनडीएमए स्वीकार कर लिया है। 
यह अध्ययन दिसबंर, 2023 तक पूरा होने की सभंावना है।

ग.	 वनाग्नि प्रबधंन के सबंधं में सर्वोत्तम पद्धतियों और 
स्वदेशी तकनीकी ज्ञान का सगं्रह: एनडीएमए ने अप्रैल, 
2021 में 28,49,000/- रुपये की अनमुानित लागत से 

एफआरआई, दहेरादून को “वनाग्नि प्रबधंन के सबंधं में 
सर्वोत्तम पद्धति और स्वदशेी तकनीकी ज्ञान का सगं्रह” 
की तैयारी नामक एक परियोजना प्रदान की है और कार्य 
प्रगति पर है। परियोजना की निम्नलिखित उद्देश्यों पर 
सूचना और विश्लेषण को सकंलित करने वाली एक रिपोर्ट  
होगी: 

	 क.	विभि न्न राज्यों से वनअग्नि की रोकथाम और 
नियतं्रण के स्वदशेी ज्ञान और पारपंरिक पद्धतियों 
के बार ेमें जानकारी एकत्र करना।

	 ख.	 सीमांत वन गांवों के लोगों जहां वनअग्नि की 
रोकथाम और नियतं्रण के लिए पारपंरिक पद्धतियों 
का उपयोग किया जाता है, से (सीधे/प्रश्नावली 
सर्वेक्षण के माध्यम से) बातचीत करना, सीमांत 
वनों के निकट रहने वाले ग्राम समदुायों के पास 
उपलब्ध अग्नि निवारण और नियतं्रण के स्वदशेी 
ज्ञान का सकंलन करना।

	 ग.	 पारपंरिक पद्धतियों को आधनुिक अग्निशामक 
प्रणाली में मखु्यधारा में कैसे लाया जाए उसका 
विश्लेषण करना। 

परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए 21 मार्च, 2022 
को वन अनसुधंान ससं्थान (एफआरआई) के अधिकारियों 
के साथ एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी।

एनडीएमए द्वारा समीक्षा किये जाने के मसौदा सगं्रह प्राप्त 
हुआ था। एनडीएमए ने सार-सगं्रह की जांच की और इसे 
अतंिम रूप दनेे के लिए एफआरआई, दहेरादून को अपनी 
टिप्पणियां साझा कीं। अतंिम दस्तावेज़ एफआरआई द्वारा 
प्रस्तुत किया गया था और वर्तमान में इसे अतंिम रूप दनेे 
की प्रक्रिया चल रही है। 
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क.	 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना 
(एनसीआरएमपी) 

4.1	 भारत सरकार ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन 
(एनसीआरएमपी) की मंजूरी इस व्यापक उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए दी है जिससे की चक्रवात सवेंदनशीलता को कम 
किया जाए और अवसरंचनाओ ं एव ं लोगों को आपदा 
के प्रति सहनशील बनाया जाए जो भारत के चक्रवात 
खतरा सभंावित राज्यों/यूटी के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र 
सरंक्षण के अनकूुल हो। 

इस परियोजना के चार घटक हैं; 

	 i)	 घटक क : अतंिम छोर तक सपंर्क  सनुिश्चित करने 
वाली पूर्व-चेतावनी प्रसारण प्रणाली 

	 ii)	 घटक ख : चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसरंचना 
जैसे, बहु-उद्देशीय चक्रवात आश्रय-स्थल सरुक्षित 
निकास हेत ु सड़कें , पलु, लवणीय तटबधं एव ं
भूमिगत केबलिग

	 iii)	 घटक ग : बहु-खतरा जोखिम प्रबधंन और क्षमता 
निर्माण हेत ुतकनीकी सहायता और

	 iv)	 घटक घ : परियोजना प्रबधंन और कार्यान्वयन 
सहायता। 

घटक क, ग और घ पूर्णत: कें द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित 
है और घटक ख का वित्त पोषण  कें द्रीय और राज्य सरकारों 
द्वारा क्रमश: 75:25 के अनपुात में होता है। कें द्रीय सरकार 
का हिस्सा विश्व वैंक सहायता (ऋण)  द्वारा वित्तपोषित 

है। राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण इस परियोजना का 
कार्यान्वयन निकाय है। परियोजना को निम्नलिखित दो 
चरणों में कें द्र प्रायोजित परियोजना (सीएसएस) के रूप में 
मंजूरी दी गई है।

4.2	 एनसीआरएमपी का प्रथम चरण आधं्र प्रदशे और ओडिशा 
के लिए जनवरी, 2011 में मंजूर किया गया था। यह 
परियोजना दिसबंर 2018 में 2440 करोड़ रुपये के कुल 
परिव्यय के साथ पूरी हुई।  

4.3	 एनसीआरएमपी का दूसरा चरण गोवा, गजुरात, कर्नाटक, 
केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बगंाल राज्यों के लिए 
2361.35 करोड़ रु. की लागत की मंजूरी जलुाई 2015 
में दी गई और इस परियोजना को पूरा करने की तारीख 
15.03.2021 रखी गई। एनसीआरएमपी चरण-II के लिए 
परिव्यय को दो बार सशंोधित किया गया और अतंिम 
परिव्यय 1864.38 करोड़ रुपए है। यह परियोजना मार्च, 
2023 में पूरी की गई। हालाकँि, परियोजना को अतंिम 
रूप से बदं करने की छूट अवधि जलुाई, 2023 है। योजना 
के तहत 1829.85 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई 
है, जिसमें से मार्च 2023 तक का व्यय 1711.12 करोड़ 
रुपए था। वेन्डर्स को अतंिम भगुतान की प्रक्रिया चल रही 
है और जलुाई 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।

4.4	 पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) 
स्थापित की जा चकुी है और 2 तटीय राज्यों अर्थात् 
आधं्र प्रदशे और ओडिशा में शरुू की गई है। गोवा, 
कर्नाटक और केरल में ईडब्ल्यूडीएस का काम प्रगति पर 
है और जलुाई 2023 तक पूरा होने की सभंावना है। कुल 

अध्याय-4
आपदा खतरा प्रशमन परियोजनाएं / गतिविधियां
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795 बहु-उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय कें द्र (एमपीसीएस), 
1291.52 किलोमीटर सड़कें , 118.18 किलोमीटर 
लवणीय तटबधं (एसई), 1331.97 किलोमीटर भूमिगत 
इलेक्ट्रिक केबलिग (यूजीसी) और 36 पलुों का निर्माण 
एनसीआरएमपी के तहत किया गया है।

4.5	 आपदा जोखिमों को कम करने और विभिन्न सरकारी 
विभागों और समदुायों की क्षमता को मजबूत करने के 
हिस्से के रूप में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण परियोजना 
के उप-घटकों में से एक है। 24,007 सरकारी अधिकारियों 
को विभिन्न विषयों पर 889 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण 
के माध्यम से प्रशिक्षित करने के साथ-साथ 68,988 
सामदुायिक प्रतिनिधियों को भी एनसीआरएमपी चरण-I 
और चरण-II के तहत 3,378 आश्रय-स्थल स्तर का भी 
प्रशिक्षण दिलाया गया है। 

4.6	 इसके अलावा, आश्रय व्यवस्था को प्रभावी ढंग से 
प्रबधंित करने के लिए 8 परियोजना राज्यों में 795 
चक्रवात आश्रय प्रबधंन और रखरखाव समितियों का भी 
गठन किया गया है। प्रत्येक समिति में विभिन्न सरकारी 
अधिकारी, सामदुायिक प्रतिनिधि, महिलाए ंऔर कमजोर 
वर्ग के प्रतिनिधि आदि की भागीदारी शामिल थी। 
एनसीआरएमपी के तहत निर्मित चक्रवात आश्रयों का 
उपयोग कोविड-19 महामारी और हाल के चक्रवातों के 
दौरान विभिन्न राहत और पनुर्वास उद्देश्यों के लिए किया 
गया था किया जा रहा है। 

4.7	 एनसीआरएमपी में अपनाए गए निम्नलिखित गैर-
सरंचनात्मक अवरोध इस प्रकार हैं:

	 I.	 वेब आधारित गतिशील समग्र जोखिम एटलस 
और निर्माण सहायता प्रणाली (वेब डीसीआरए-
डीएसएस) स्थान विशिष्ट चक्रवात, हवा की गति 
और तूफानी लहरों के कारण बाढ़ स्तर, चक्रवात 
प्रेरित वर्षा और नदी बाढ़ के कारण जलप्लावन के 
स्तर के लिए एक वास्तविक समय प्रभाव पूर्वानमुान 
उपकरण है। इस जानकारी का उपयोग राज्यों द्वारा 
निकासी योजना और प्रतिक्रिया के साथ-साथ 
प्रशमन योजना में भी किया जा सकता है।

	 II.	 व्यापक बहु-खतरा जोखिम वित्तपोषण रणनीति 
(सीएमएचआरएफएस) आपदाओ ं के मामले में 
राज्यों के लिए जोखिमों की मात्रा निर्धारित करने 
और वित्तीय जोखिम हस्तांतरण के लिए रणनीति 
विकसित करने का अध्ययन करती है।

	 III.	 जल-मौसम सबंधंी समतु्थानशील कार्य योजना 
(एचएमआरएपी) छह परियोजना तटीय शहरों में 
विभिन्न खतरों और जलवाय ु परिवर्तन के लिए 
प्रभावी ढंग से योजना बनाने और मोचन करने के 
लिए यूएलबी को मजबूत करने का अध्ययन करता 
है। 
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एनसीआरएमपी I और II के तहत बनाई गई परिसपंत्तियों की तस्वीरें

ईडब्ल्यूडीएस स्पैन टावर, गजंम, ओडिशा

निकासी मार्ग ब्रिज, कर्नाटक

ईडब्ल्यूडीएस मोनोपोल, गजंम, ओडिशा

निकासी मार्ग पुल, आधं्र प्रदेश
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लवणीय तटबधं, ओडिशा

भूमिगत केबलिगं उपकरण, गोवा

लवणीय तटबधं, कर्नाटक

भूमिगत केबलिगं उपकरण, पश्चिम बगंाल
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एनसीआरएमपी I और II के तहत बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रयों का निर्माण किया गया
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एनडीएमए के प्रशमन प्रभाग की पहल

4.8  प्रशमन प्रभाग ने ख्याति प्राप्त ससं्थानों/सगंठनों के 
माध्यम से बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, रासायनिक, जैविक, 
विकिरणीय  और नाभिकीय आदि प्राकृतिक और मानव-
निर्मित आपदाओ ंके विभिन्न पहलओु ंको शामिल करते 
हुए क्रॉस कटिग विषय पर प्रायोगिक परियोजना (पायलट 
प्रोजेक्ट) को स्वीकार किया है और उसके अध्ययन 
किए। एनडीएमए द्वारा शरुू की गई विभिन्न परियोजनाए/ं
कार्यकलाप निम्नानसुार हैं:-

क.	 नाभिकीय और विकिरणीय 

4.9	 मोबाइल विकिरण पहचान प्रणाली (एमआरडीएस): 

	 •	 एनडीएमए ने एक प्रायोगिक परियोजना आशंिक 
रूप से पूरी की है जिसके तहत 56 शहरों के पलुिस 
विभागों को सार्वजनिक स्थलों पर विकिरणीय  
आपातस्थिति से निपटने के लिए मोबाइल विकिरण 
पहचान प्रणाली (एमआरडीएस) से लैस किया 
गया है। 930 पलुिस गश्ती वाहनों को    गो-नो-
गो उपकरणों से ससुज्जित किया गया और 339 
पलुिस स्टेशनों को विकिरणीय  माप उपकरण और 
सरुक्षा किट प्रदान किए गए हैं। 

	 •	 इस परियोजना के तहत, इस परियोजना के तहत 
शहरों में लगभग 430 पलुिस कर्मियों/एनडीआरएफ 
को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एनडीएमए ने मुंबई 
के चार पलुिस स्टेशनों (फोटो सलंग्न) में नमूना 
आधार पर इस उपकरण के उपयोग के लिए जमीनी 
स्तर पर कार्यान्वयन का सत्यापन किया है। कुछ 
कमियों वाले क्षेत्र जैसे इस उपकरण के उपयोग के 
बार े में पलुिस कर्मियों की जागरूकता की कमी; 
पलुिस वाहन में उपकरण गायब और निष्क्रिय पाये 
गए। मध्यावधि मूल्यांकन के लिए एक चेक लिस्ट 
तैयार की गई थी और चयनित शहरों/पलुिस स्टेशनों 
पर जागरूकता सजृन-सह-मध्यावधि मूल्यांकन के 
लिए कार्य योजना तैयार की गई है। एमआरडीएस 
उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनबुधं को अतंिम 
रूप दनेे के लिए भाभा परमाण ु अनसुधंान कें द्र 
(BARC) के साथ दो बैठकें  आयोजित की गई ं। 
नमूना मध्यावधि मूल्यांकन करने, एएमसी को 
अतंिम रूप दनेे और एमआरडीएस से सबंधंित 
सभी गतिविधियों को व्यक्तिगत पलुिस स्टेशन या 
एसडीएमए को सौंपने की योजना बनाई गई है।
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4.10	 बदंरगाहों/हवाई अड्डों पर आपातकालीन प्रबधंकों के लिए रासायनिक, जैविक, विकिरणीय  एव ंनाभिकीय (सीबीआरएन) 
आपातकाल प्रबधंन सबंधंी प्रशिक्षण:

	 सीबीआरएन आपातस्थिति की तैयारी में सधुार लाने के लिए प्रमखु हवाई अड्डों और बदंरगाहों पर क्षमता निर्माण और 
प्रशिक्षण का आयोजन जारी किया जा रहा है। सीबीआरएन प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूलभूत खतरा, सरुक्षा कार्रवाई, हैंड्स-ऑन, 
फील्ड अभ्यास को शामिल किया जाता है जिसका लक्ष्य घटना स्थल पर प्रशिक्षित मोचकों के पहुचंने तक सीबीआरएन सबंधंी 
दरु्घटनाओ ंकी रोकथाम और बदंरगाह पोर्ट  प्रशमन के लिए तैयार करना है। चरण-I में सीबीआरएन आपातकाल प्रबधंन का 
बनुियादी प्रशिक्षण के 25 बैच पूर ेहो चकेु हैं और विभिन्न अभिकरणों के लगभग 1400 स्टाफ सदस्यों को जो पोर्ट  प्रचालन के 
उत्तरदायी हैं, उन्हें विषय विशेषज्ञों और एनडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। चरण-II में 11 पोर्ट  पर बनुियादी प्रशिक्षण 
कराया जा चकुा है। वर्ष 2022-23 से अब तक एनडीएमए ने 6 हवाई अड्डों और तीन बदंरगाहों (जयपरु, लखनऊ, रायपरु, 
गवुाहटी, अहमदाबाद, एमओपीए-न्यू गोवा हवाई अड्डा और एनएनपीटी-चेन्ने, कोलकाता) में प्रशिक्षण पूर ेकर लिए हैं।
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4.11	 एनडीआरएफ एसओपी और एईआरबी दस्तावेजों की 
समीक्षा:

	 •	 एनडीएमए को एनपीपी साइट पर कृत्रिम अभ्यास 
के लिए एनडीआरएफ से एक एसओपी प्राप्त हुआ। 
इस एसओपी दस्तावेज़ की समीक्षा की गई और 
समीक्षा टिप्पणिया ँ तैयार की गई ं। टिप्पणियों के 
अनमुोदन के बाद, इसे 12 अक्टूबर, 2022 को 
आईजी एनडीआरएफ को भेजा गया था। एनडीएमए 
को “नाभिकीय और विकिरणीय  आपात प्रबधंन” 
(एईआरबी/एनएफआर/एससी/एनआरई) पर 
परमाण ु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) सरुक्षा 
कोड टिप्पणियों के लिए प्राप्त हुआ। एनडीएमए के 
सक्षम प्राधिकारी से अनमुोदन के बाद टिप्पणिया ँ
तैयार की गई ंऔर एईआरबी को भेजी गई ं। इसके 
बाद, एनडीएमए द्वारा स्वीकृति के लिए प्रतिक्रियाओ ं
की समीक्षा की गई।

4.12	 नाभिकीय ऊर्जा सयंतं्र दुर्घटना में एनडीएमए की कार्य 
योजना और तैयारी:

	 •	 वर्तमान में सचंालित एनपीपी वाले जिलों के 
जिला अधिकारियों/डीएम/डीसी के साथ वीडियो 
कॉन्फ्रेंसि गं के माध्यम से एक बैठक आयोजित 
की गई, ताकि उनके जिले में किसी भी परमाण ु
आपातकाल से निपटने के लिए उनकी तैयारियों 
पर चर्चा की जा सके और उस पर फीडबैक प्राप्त 
किया जा सके। गहृ मंत्रालय की आवश्यकता के 
अनसुार, एनपीपी की ऑफ-साइट आपातकाल के 
दौरान एनडीएमए की भूमिका और जिम्मेदारियों 

पर प्रकाश डालते हुए एक मसौदा प्रस्तुति तैयार 
की गई थी। पीपीटी को एनडीएमए द्वारा अतंिम 
रूप दिया गया और बाद में, एकल प्रस्तुति के लिए 
एनडीआरएफ की पीपीटी के साथ जोड़ दिया गया। 
यह पीपीटी 17 अप्रैल, 2022 को सचिव एमएचए, 
सचिव एईसी, सीएमडी एनपीसीआईएल की 
उपस्थिति में सदस्य सचिव, एनडीएमए और डीजी 
एनडीआरएफ द्वारा माननीय गहृ मंत्री को प्रस्तुत 
किया गया था। माननीय गहृ मंत्री से कुल 15 निर्देश/
सिफारिशें प्राप्त हुई ं। एनडीएमए से सबंधंित अनवुर्ती 
कार्रवाई रिपोर्ट  (एटीआर) सभी हितधारकों (डीएई, 
एनपीसीआईएल, एईआरबी, एनडीआरएफ और 
एमएचए) को प्रस्तुत की गई और सामंजस्यपूर्ण और 
समेकित एटीआर तैयार करने के लिए एमओएम 
परिचालित किया गया था। सभी हितधारकों से 
मिले इनपटु के आधार पर, एनडीएमए द्वारा सयंकु्त 
एटीआर तैयार की गई और अनमुोदन के बाद, इसे 
5 जलुाई 2022 को एमएचए को भिजवा दिया गया। 
एनडीएमए से सबंधंित एटीआर के बार ेमें अपडेट 
प्रस्तुत करने के लिए, सचिव (प्रभारी) एनडीएमए, 
सदस्य (आरएस) और (केएसवी) एनडीएमए 
ने केकेएनपीपी, केएपीएस एनपीपी, एमएपीएस 
एनपीपी, टीएपीएस, एनपीपी और केजीएस एनपीपी 
साइट का दौरा किया और सबंधंित साइटों की 
ऑफ-साइट आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा 
की और एनपीसीआईएल और एईआरबी के साथ 
साइट पर बैठकें  कीं। अद्यतन एटीआर 4 अक्टूबर 
2022 को गहृ मंत्रालय को भेजा गया था।
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4.13	 नाभिकीय ऊर्जा सयंतं्र (एनपीपी) के लिए ऑफ-साइट और साइट आपातकालीन अभ्यास (ओएसईई)

	 •	 एनपीपी के लिए ओएसईई का आयोजन करने के लिए एनपीसीआईएल ने नई पद्धतियां (टेबल-टॉप, समेकित कमांड, 
नियतं्रण और प्रतिक्रिया (आईसीसीआर) तथा जनता की सहभागिता से पूर्ण अभ्यास) तैयार की है। एनडीएमए टीम ने 
क्रमशः 2 सितंबर और 11 अक्टूबर, 2022 को साइट और ऑफ-साइट आपातकालीन अभ्यास में भाग लिया और 
उसका अवलोकन किया।
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4.14	 केजीएस साइट पर बारम्बार बाढ़ की घटना और 
आपातकालीन तैयारियों पर प्रभाव के सबंधं में 
समीक्षा और कार्य योजना:

	 •	 एईआरबी सरुक्षा समिति के निर्देशों के आधार 
पर, कैगा जेनरटेिग स्टेशन (केजीएस) के स्टेशन 
निदशेक से एक नोट प्राप्त हुआ, जिसमें एनपीपी 
और आवासीय कॉलोनी/पड़ोस के इलाकों को 
जोड़ने वाले आसपास के क्षेत्रों में 2019 और 
2021 के दौरान दो मौकों पर जल जमाव/बाढ़ 
की घटना पर प्रकाश डाला गया। इस नोट की 
समीक्षा प्रस्तावित कार्य योजना जैसे डीडीएमपी 
को अद्यतन करने, वैकल्पिक निकासी मार्गों, 
आपातकालीन सचंार सवुिधाओ,ं आश्रयों और 
भोजन तथा अन्य आवश्यक आपूर्ति में व्यवधान के सबंधं में की गई थी। समीक्षा टिप्पणियों के आधार पर, एनपीसीआईएल 
ने भविष्य में इस तरह की बाढ़ से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों उपायों का सकेंत दतेे हुए जवाब 
प्रस्तुत इन जवाबों के आधार पर, 10 सितंबर, 2022 को स्थल का सत्यापन किया गया।

4.15	 माध्यमिक स्तर के सीबीआरएन चिकित्सा प्रबधंन 
कें द्रों के निर्माण की समीक्षा:

	 •	 कें द्रीय सेक्टर योजना “स्वास्थ्य सेक्टर आपदा 
तैयारी और मोचन” के तहत निर्धारित शहरी/अर्ध-
शहरी/ग्रामीण अस्पतालों में सीबीआरएन चिकित्सा 
प्रबधंन कें द्रों का निर्माण गहृ मंत्रालय द्वारा शरुू किया 
गया है। अनमुोदित योजना के अनसुार, नाभिकीय 
ऊर्जा सयंतं्रों की ऑफ-साइट योजनाओ ंके अतंर्गत 
आने वाले चिन्हित अस्पतालों और आतंकवाद के 
प्रति सवेंदनशील शहरों में माध्यमिक स्तर के कें द्र 
(10 सखं्या) स्थापित किए जाएगें। उपयोगकर्ता 
की आवश्यकताओ,ं विशिष्टताओ,ं सरंचनात्मक 
योजनाओ ंऔर तकनीकी विशिष्टताओ ंकी समीक्षा 
की गई और टिप्पणियों को कार्यान्वयन के लिए 
अग्रेषित किया गया। कें द्रीय सेक्टर योजना के तहत 
10 माध्यमिक और तीसर ेस्तर के 2 सीबीआरएन 
अस्पताल को अतंिम रूप दनेे के लिए 3 मार्च 2023 
को कें द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

के सचिव (स्वास्थ्य) के साथ बैठक आयोजित की 
गई थी।

4.16 	एसओपी-6 को अद्यतन करना और गहृ मतं्रालय को 
प्रस्तुतिकरण

	 •	 नाभिकीय/विकिरणीय  आपात स्थितियों के प्रबधंन 
पर यह गोपनीय एसओपी सभी हितधारकों के साथ 
उचित परामर्श के बाद अधिकारियों के समूह (समूह-
6) द्वारा तैयार किया गया है। सभी टिप्पणियों को 
शामिल करने के बाद, यह दस्तावेज़ अगस्त 2021 
में एमएचए को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद, 
समूह-6 के तहत अन्य सभी एसओपी के साथ 
अद्यतन एसओपी-6 के अनरुूप बनाने के लिए 
फरवरी 2022 में एमएचए में एक बैठक आयोजित 
की गई थी।

4.17	 एसओपी-24 की तैयारी एव ंअतंिम रूप देना

	 •	 एसओपी-24 को अतंिम रूप द ेदिया गया है और 
टिप्पणियों की समीक्षा अभी लंबित है। यह गहृ 
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मंत्रालय के अगले निर्देशों के आधार पर की जाएगी।

4.18	 HAZMAT वाहन की खरीद:

	 •	 G-20 शिखर सम्मेलन के लिए HAZMAT वाहन 
तकनीकी विनिर्देश के अतंिम रूप की एनडीआरएफ 
को तत्काल आवश्यकता थी। चार सयंकु्त बैठकों के 
बाद, एनडीआरएफ द्वारा 4 वाहनों के खरीद आदशे 
को अतंिम रूप दिया गया।

ख.	 भूकंप और सनुामी

4.19	त कनीकी शिक्षा के लिए इंजीनियरिगं/आर्कि टेक्चर 
कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण ससंाधन 
सामग्री का विकास

	 •	 भारत का लगभग 58.6% भूभाग मध्यम से गभंीर 
भूकंपीय झटकों के खतर े के प्रति सवेंदनशील है 
और 80% भारतीय आबादी इन क्षेत्रों में रहती है। 
पिछले भूकंपों से यह स्पष्ट है कि अगर इमारतों को 
ठीक से डिज़ाइन नहीं किया गया तो उन्हें नकुसान 
होता है। अधिकांश मामलों में, यह पाया गया है कि 
बड़ी सखं्या में मौजूदा इमारतों में बीआईएस कोड में 
निर्दिष्ट भूकंप रोधी विशेषताए ंनहीं हैं। इंजीनियरिगं/
आर्कि टेक्चर कॉलेजों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम 
में ससंाधन सामग्री की अनपुलब्धता होने के कारण 
खराब डिजाइन या निर्मित वातावरण के निर्माण से 
होती है। इसलिए, सिविल इंजीनियरिगं/आर्कि टेक्चर 
विषय में स्नातक के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की 
आवश्यकता है।

	 •	 यह परियोजना आईआईटी बॉम्बे को सौंप दी 
गई है। परियोजना का दायरा पांच पहचाने गए 
विषयों अर्थात् सरंचना गतिशीलता और भूकंप 
इंजीनियरिगं (मखु्य विषय); भूकंप भू-तकनीकी 
इंजीनियरिगं (वैकल्पिक विषय); आरसी ढांचे का 
भूकंप रोधी डिजाइन (वैकल्पिक विषय); इस्पात 
ढांचे का भूकंप रोधी डिजाइन (वैकल्पिक विषय); 
और डिज़ाइन स्टूड ियो-भूकंप रोधी ढांचा विन्यास 
(मखु्य विषय) पर शिक्षण ससंाधन सामग्री विकसित 
करना है, उसके बाद इंजीनियरिगं और आर्कि टेक्चर 
कॉलेज, विशेष रूप से, भूकंपीय क्षेत्र IV और V में 
स्थित, में एक पूर्ण सेमेस्टर पाठ्यक्रम के माध्यम 
से इन पाठ्यक्रमों का प्राथमिक परीक्षण करना है। 
अपेक्षाकृत उच्च रैंक वाले इंजीनियरिगं ससं्थानों 
के सकंाय आधारित सदस्य प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण 
(टीओटी) कार्यशालाओ ंके माध्यम से पहचाने गए 
विषयों पर एनआईआरएफ रैंकिग का प्रशिक्षण दिया 
गया। भविष्य में, प्रशिक्षित सकंाय सदस्यों से उम्मीद 
है कि इंजीनियरिगं और आर्कि टेक्चर कॉलेजों के 
सकंाय सदस्यों को आगे प्रशिक्षण देंगे। प्रस्तावित 
प्रारभंिक पाठ्यक्रम और टीओटी कार्यशाला से 
प्राप्त फीडबैक के आधार पर ससंाधन सामग्री को 
सशंोधित किया गया है।
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आईआईटी मद्रास में आयोजित आरसी सरंचनाओ ंके भूकंप रोधी डिजाइन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 
(टीओटी) कार्यशाला 

गरुु गोबिदं सिहं इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारका, नई दिल्ली में आयोजित आर्कि टेक्चर डिजाइन स्टूड ियो-भूकंप रोधी 
सरंचनात्मक विन्यास पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशाला 
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आईआईटी बॉम्बे में आयोजित सरंचना गतिशीलता और भूकंप इंजीनियरिगं पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) 
कार्यशाला 

4.20	 भूकंप आपदा जोखिम सूचकाकं चरण-II को विकासित 
करना

	 •	पि छले कुछ दशकों में भारतीय शहरों के तेजी से 
शहरीकरण से आवास क्षेत्र की मांग में वदृ्धि हुई है, 
जिससे निर्माण उद्योग पर इस मांग को पूरा करने का 
दबाव बढ़ गया है। अक्सर, कम समय में इस मांग 
को पूरा करने के लिए शहरों और उसके बनुियादी 
ढांचे की उचित योजना नहीं बनाई जाती है। इससे 
टियर-II शहरों में कम ऊंचाई से मध्यम ऊंचाई 
वाली इमारतों और टियर-I शहरों में मध्यम ऊंचाई 
से ऊंची इमारतों की असमान वदृ्धि हुई है, जिससे 
आपदाओ ंके दौरान जान-माल की सरुक्षा खतर ेमें 
पड़ जाती है। इसलिए, भारत के उच्च भूकंपीय क्षेत्रों 
में स्थित इमारतों के भूकंपीय जोखिम का आकलन 
करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि शहरों की 
आपदा को कम करने में मदद मिल सके।

	 •	 परियोजना का मखु्य उद्देश्य भारत के शहरों में भूकंप 
के खतर ेका आकलन करना है, जो नकारात्मक 
परिणामों को कम करने, तैयारी करने और अगली 
घटना का मकुाबला करने में मदद मिलेगी। प्राप्त 
किए गए अध्ययन से प्राप्त जोखिम सूचकांक 
मखु्य रूप से खतर,े सवेंदनशीलता और शहर के 

जोखिम का सयंोजन होगा। यह प्रत्येक शहर को 
उनके आसन्न जोखिम और उसके परिणामों के 
बार े में जानकारी प्रदान करगेा, जिससे भूकंप के 
कारण होने वाले सामाजिक और आर थ्िक परिणामों 
को कम करने में मदद मिलेगी और शहरों के बीच 
जोखिम की आतंरिक-तलुना होगी और साथ ही 
शहर के अधिक सवेंदनशील क्षेत्र में आपदा तैयारी 
और मोचन उपायों को प्राथमिकता दनेे के लिए 
सरकारी एजेंसियों का मार्गदर्शन होगा। एनडीएमए 
ने 2019 में 50 शहरों के लिए परियोजना का पहला 
चरण पूरा कर लिया है और परियोजना का दूसरा 
चरण प्रगति पर है जो अगले 16 शहरों के लिए है। 
यह परियोजना एमएनआईटी जयपरु को सौंप दी 
गई है। 

	 •	 परियोजना में शहरों के भूकंप आपदा जोखिम 
सूचकांक ए) इमारतों की सवेंदनशीलता, बी) 
इमारतों को नकुसान का अपेक्षित स्तर और सी) 
जान-माल की अपेक्षित हानि का मूल्यांकन शामिल 
है: साथ ही नीति निर्माता के लिए एक अलग रिपोर्ट  
के साथ, समग्र जोखिम में योगदान दनेे वाले प्रमखु 
कारक की सूची के साथ व्यक्तिगत शहर की रिपोर्ट  
तैयार करना है। 
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4.21	 ज्ञान साझा करन ेऔर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के 
लिए पारपंरिक भूकंप रोधी निर्माण पद्धतियों का सगं्रह: 
पारपंरिक निर्माण पद्धतियों को बढ़ावा देना

	 •	पि छले कई भूकंपों के कारण हिमालय क्षेत्र में 
महत्वपूर्ण सपंत्ति और मानव जीवन की हानि हुई 
है। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में रहने वाले समदुायों 
ने भूकंप सरुक्षा के मूल आधार को तेजी से समझ 
लिया, जिसमें कहा गया है कि भूकंपीय घटना में 
जान-माल के नकुसान से बचने के लिए ढांचागत 
सरुक्षा महत्वपूर्ण है। पारपंरिक निर्माण प्रथाए,ं विशेष 
रूप से हिमालयी क्षेत्र में, अद्वितीय हैं क्योंकि वे मखु्य 
रूप से स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग 
करते हैं जो बहुत कम लागत की और पर्यावरण-
अनकूुल है। हाल की भूकंप आपदाओ ंके दौरान इन 
पारपंरिक प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता स्पष्ट रूप 
से सामने आई है। स्थानीय पारपंरिक निर्माण पद्धति 
ने भूकंप रोधी प्रौद्योगिकियों को अपनाया था, जो 

अब आधनुिक निर्माणों की भूकंपीय सरुक्षा का 
समाधान किए बिना इन क्षेत्रों में आधनुिक सामग्रियों 
और निर्माण तकनीकों को शामिल करने के कारण 
लपु्त हो रही हैं।

	 •	 परियोजना का दायरा हिमालयी क्षेत्र में पारपंरिक 
इमारतों के तरीकों की पहचान करना और उनका 
दस्तावेजीकरण करना और उनकी सरंचनात्मक 
प्रणाली वर्गीकरण योजना को विकसित करना है, 
साथ ही पारपंरिक इमारतों में भूकंप रोधी और 
सवेंदनशील विशेषताओ ं की पहचान करना और 
उनकी भूकंपीयता सवेंदनशीलता को कम करने 
के लिए उचित सरुक्षा उपायों का सझुाव दनेा है। 
यह परियोजना आईआईटी रूड़की और एईसी 
गवुाहाटी के सहयोग से आईआईटी रोपड़ को सौंप 
दी गई थी। 

अध्ययन क्षेत्र
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4.22	 मौजूदा साहित्य में भारत के उत्तर-पश्चिमी हिमालय में कई पारपंरिक भूकंप-रोधी भवन निर्माण पद्धतियों के होने का सझुाव है। 
इन पारपंरिक भवन निर्माण पद्धतियों में मखु्य रूप से शामिल है; गारा के बिना टिम्बर बेस्ड पत्थर की चिनाई, जिसे दशेी भाषा 
में ‘कोटि-बनाल’ या ‘काठ-कुन्नी’ (रौतेला एट अल. 2009ए, रौतेला एट अल. 2009बी) कहा जाता है, सूखे पत्थर की दीवारों 
के साथ लकड़ी का फ्रे म दशेी भाषा में इसे ‘ठठरा’ (राहुल एट अल. 2013) कहा जाता है, मिट्टी के गार ेमें रखी गई ईटं/पत्थर की 
चिनाई से भरा लकड़ी से बना फ्रे म जिसे दशेी भाषा में ‘धज्जी-दवेरी’ (हिसीइल्माज़ एट अल. 2011) और लकड़ी से बना फ्रे म 
मिट्टी के गार ेमें रखी गई ईटं/पत्थर की चिनाई को ‘ताक’ (धधंपनी एट अल 2019) कहा जाता है। इसी तरह, पूर्वोत्तर भारत की 
पारपंरिक भूकंपीय-रोधी इमारत पद्धति में मखु्य रूप से ‘एकरा’ सरकंडे से भर ेलकड़ी के फ्रे म शामिल हैं, जिन्हें ‘असम-प्रकार’ 
या ‘एकरा’ (कौशिक और बाबू 2009) आवास के रूप में जाना जाता है। ससं्थान की टीम ने इन पारपंरिक भवन विधियों का 
दस्तावेजीकरण करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया और मूल्यांकन के आधार पर, इन इमारतों में सरुक्षा उपाय में सधुार के लिए 
सझुाव दिए गए हैं।

काठ-कुन्नी निर्माण प्रमखु विशेषताएं सझुाए गए सरुक्षा उपाय

काठ-कुन्नी निर्माण पारपंरिक निर्माण के सबस ेपुरान ेरूपों में स ेएक है जो हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, किन्नौर और मडंी 
जिलों और उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में व्यापक रूप स ेदेखा जाता है।
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ठठरा निर्माण प्रमखु विशेषताएं सझुाए गए सरुक्षा उपाय

प्रमखु विशेषताएं सझुाए गए सरुक्षा उपाय

ठठरा पारपंरिक निर्माण प्रथा भारत के हिमाचल प्रदेश के ‘चबंा’ जिले (चित्र 2.25) में देखी गई सबस ेप्रचलित पारपंरिक 
भवन प्रकारों में स ेएक है।

धज्जी-देवरी शब्द फ़ारसी भाषा स ेलिया गया है जिसका अर्थ है ‘पैचवर्क  रजाई की दीवार’ और यह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की एक 
पारपंरिक निर्माण प्रथा है। विशेष रूप स,े ये इमारतें कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में देखी जा सकती हैं और कुछ इमारतें 

भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में शिमला शहर और आसपास के इलाकों में भी देखी जा सकती हैं।

धज्जी-देवरी निर्माण
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ताक निर्माण

असम निर्माण

प्रमखु विशेषताएं

प्रमखु विशेषताएं

सझुाए गए सरुक्षा उपाय

सझुाए गए सरुक्षा उपाय

ताक भारत के कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के आसपास कश्मीर घाटी में पश्चिमी हिमालय में प्रचलित एक 
पारपंरिक लकड़ी स ेबनी चिनाई निर्माण प्रथा है।

ताक भारत के कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के आसपास कश्मीर घाटी में पश्चिमी हिमालय में प्रचलित एक 
पारपंरिक लकड़ी स ेबनी चिनाई निर्माण प्रथा है।
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4.23	 जागरूकता अभियान के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और 
उत्तराखंड का भूकंपीय परिदृश्य विकसित करना

एनडीएमए ने 1934-बिहार नेपाल भूकंप और 
1991-उत्तरकाशी भूकंप को सशंोधित करके दो वैज्ञानिक 
परिदृश्य विकसित करने के लिए एक परियोजना शरुू की 
है। विकासशील परिदृश्य मूल्यांकन का उद्देश्य इन भूकंपों 
के कारण प्रभावित क्षेत्रों की सीमा की बेहतर समझ प्रदान 
करना है। और मानव जीवन, जीवन रखेा इमारतों और समग्र 
निर्मित वातावरण दोनों पर हुई क्षति/नकुसान का अनमुान 
लगाएगा। अतं में, परियोजना का परिणाम राज्य मशीनरी 
और समदुायों (प्रथम मोचकों के रूप में) के लिए इन भूकंपों 
की पनुरावतृ्ति के कारण किसी आपदा की स्थिति में प्रभावी 
ढंग से मोचन करने में लाभान्वित होगा।

परियोजना की कुल लागत 302 लाख रुपए है। योजना का 
मखु्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

	 •	 1934 में बिहार नेपाल भूकंप और 1991 में 
उत्तरकाशी भूकंप पर दोबारा गौर करके दो 
वैज्ञानिक भूकंप परिदृश्यों को विकसित करना: 
खतरा सभंावित जनसखं्या, अपेक्षित क्षति और 
नकुसान सहित कलर कोडिड जोखिम मानचित्र

	 •	 बेहतर भूकंप जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों के 
लिए राज्यों के नीति निर्माताओ ं को अध्ययन के 
परिणामों की सगुमता 

	 •	 अध्ययन के परिणाम को सगुम बनाने के लिए राज्य 
स्तरीय कार्यशाला

	 •	 जिला अधिकारियों को सवेंदनशील बनाने के लिए 
सबंधंित राज्यों में जिला स्तरीय कार्यशालाएं

कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् आईआईटी रूड़की ने एमओयू के 
अनसुार चरण-1 की रिपोर्ट  प्रस्तुत कर दी है और परियोजना 
के चरण-2 की ओर प्रगति कर रही है। चरण-1 की रिपोर्ट  में 
बिहार और उत्तराखंड का जोखिम मूल्यांकन शामिल है।

4.24	 मसेनरी जीवनरखेा सरंचनाओ ंऔर आगामी निर्माणों 
की भूकंप रोधी क्षमता में सधुार के लिए प्रायोगिक 
परियोजना

भारत में हाल के दिनों में आए भूकंपों से बड़े पैमाने पर क्षति 
हुई है, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल की हानि हुई है, 
विशेष रूप से कमजोर चिनाई वाली सरंचनाओ ंको दनुिया 
भर में इमारतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कमजोर चिनाई 
(यूआरएम) इमारतें होती हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि इनमें 
से अधिकांश सरंचनाओ ंको भूकंपीय भार के लिए डिज़ाइन 
नहीं किया गया है और इन भवन सरंचनाओ ंकी दीवारों को 
मखु्य रूप से गरुुत्वाकर्षण भार सहन के लिए डिज़ाइन किया 
गया था। इसलिए, मध्यम से तीव्र भूकंप शहरों या गांवों में 
विनाशकारी प्रभाव पैदा कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप 
बड़े पैमाने पर मौतें हो सकती हैं और सपंत्ति और राष्ट्रीय 
अवसरंचना को भारी नकुसान हो सकता है। इसलिए इन 
सरंचनाओ ं की मरम्मत करना और उनकी ताकत बढ़ाना 
आवश्यक है। इन सरंचनाओ ंके भूकंपीय व्यवहार में सधुार 
के लिए कई तकनीकें  विकसित और क्रियान्वित की गई हैं।

एनडीएमए ने जीवनरखेा सरंचनाओ ं को भूकंप प्रतिरोधी 
क्षमता बढ़ाने के लिए त्रिपरुा, उत्तराखंड और एनडीएमसी, 
दिल्ली के साथ मिलकर एक प्रायोगिक परियोजना की 
शरुूआत की है जिसमें चिह्नित मेसनरी जीवनरखेा इमारतें, 
प्रौद्योगिकी प्रदर्शन इकाई का निर्माण और इंजीनियरों का 
क्षमता निर्माण, बार बेंडर और कारपेंटरों के क्षमता निर्माण 
शामिल है। इस परियोजना की कुल लागत 950 लाख रु. है।

परियोजना का प्रमखु उद्देश्य:-

	 •	 चयनित जीवनरखेा मेसनरी भवनों की 
सरंचनात्मकता की सरुक्षा ऑडिट

	 •	 चयनित जीवनरखेा भवनों का पनु: मरम्मत

	 •	 भूकंप रोधी तकनीक को दर्शाने वाली प्रदर्शन 
इकाइयों का निर्माण (परियोजना राज्यों/कें द्र 
शासित क्षेत्रों में एक-एक)
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	 •	क्ष मता निर्माण-इंजीनियर, राजमिस्त्री, बार बेंडर 
और कारीगरों का प्रशिक्षण

उत्तराखंड सरकार ने सरंचनात्मक सरुक्षा लेखापरीक्षा और 
डीपीआर प्रस्तुत कर दिया है, जिसे परियोजना निगरानी 
समिति द्वारा जांचा गया था और अब सरंचना के लिए निविदा 
हो रही है।

त्रिपरुा सरकार ने डीपीआर के अनसुार मरम्मत का काम पूरा 
कर लिया है और उन्होंने सरंचनात्मक सरुक्षा रिपोर्ट  जमा 
कर दी है।  

एनडीएमसी दिल्ली ने डीपीआर का सशंोधित ससं्करण 
तैयार किया है जो जांच की प्रक्रिया में है। 

ग. 	 भूस्खलन एव ंहिमस्खलन 

4.25	 भूस्खलन जोखिम प्रशमन योजना

	 •	 एनडीएमए ने आपदा तैयारियों के लिए सवेंदनशील 
राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों को कें द्रीय सहायता 
प्रदान करने और भविष्य में राज्यों/कें द्र शासित 
प्रदशेों द्वारा अन्य भूस्खलन प्रशमन परियोजनाओ ं

को शरुू करने के क्षमता निर्माण के लिए भूस्खलन 
जोखिम प्रशमन योजना (एलआरएमएस) शरुू 
की है। एनडीएमए ने जलुाई, 2019 में एसडीएमए/
डीडीएमए के आपदा जोखिम प्रशासन में सधुार के 
तहत एलआरएमएस की सकंल्पना करके शरुूआत 
की है। परियोजना की कुल लागत 43,9174000 
रुपये है। इस योजना में 21 राज्यों और 2 कें द्र 
शासित प्रदशेों को पायलट पैमाने पर लिया गया है, 
जिसमें चरण-I में 10 राज्यों को और चरण-II में 11 
राज्यों तथा 2 कें द्र शासित प्रदशेों को शामिल किया 
गया है। योजना के चार प्रमखु परिणाम हैं भूस्खलन 
प्रशमन, वास्तविक समय निगरानी, जागरूकता 
कार्यक्रम और क्षमता निर्माण एव ंप्रशिक्षण। डीपीआर 
की तैयारी के लिए एनडीएमए द्वारा एक टेम्पलेट 
तैयार करके सभी सवेंदनशील राज्यों/कें द्र शासित 
प्रदशेों को वितरित किया गया था।  

	 •	 तीन राज्यों मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम ने 
भूस्खलन उपचार/प्रशमन पूरा कर लिया है और 
उत्तराखंड सवेंदनशील स्थल पर उपचार करने के 
लिए प्रगति पर है। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम 
में राज्य स्तरीय कार्यशालाए ँभी आयोजित की गई ं। 
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4.26	 भूस्खलन रोधी विशेषताओ ं पर भवन सहंिता का 
निर्माण, आवधिक समीक्षा/अद्यतनीकरण

	 •	 एनडीएमए ने भूस्खलन विषय पर नए दिशानिर्देश/
कोड/मानक तैयार करने में भारतीय मानक ब्यूरो 
(बीआईएस) की सहायता करने के लिए एक 
परियोजना शरुू की। भूस्खलन के लिए दिशानिर्देश/
कोड/मानक तैयार करने के लिए बीआईएस की 
दो समितियां अर्थात् सीईडी 48 (रॉक मैकेनिक्स 
सेक्शनल) और सीईडी 56 (हिल एरिया डेवलपमेंट 
इंजीनियरिगं सेक्शनल) का गठन किया गया था। 
दिशानिर्देशों को एनडीएमए और बीआईएस द्वारा 
अतंिम रूप दिया जाएगा और फिर प्रासगंिक कोड/
मानक बीआईएस द्वारा विकसित किए जाएगें। 
विकसित दस्तावेज़ को उपयोग के लिए सभी 
सबंधंित मंत्रालयों, विभागों, राज्यों/कें द्रशासित 
प्रदशेों और अन्य हितधारकों के बीच वितरित 
किया जाएगा। जलुाई 2020 में आईआईटी रूड़की 

और बीआईएस के साथ बीआईएस समिति 
(सीईडी 48) के तहत ‘भूस्खलन प्रभावित ढलानों 
की आधारशिला (बेड रॉक) में चट्टान मात्रा (रॉक 
मास) दबाव शक्ति (शीयर स्ट्रेंथ) का निर्धारण पर 
दिशानिर्देश’ की तैयारी के लिए समझौता ज्ञापन 
पर हस्ताक्षर किए गए। बीआईएस समिति (सीईडी 
56) के तहत “भूस्खलन या ढलान स्थिरीकरण के 
प्रशमन हेत ु सूक्ष्म ढेर के लिए दिशानिर्देश” और 
“भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में इमारतों और बनुियादी 
ढांचे के लिए सरुक्षा और प्रशमन उपाय” पर दो और 
दिशानिर्देश तैयार करने के लिए जलुाई 2021 में 
एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 
बीआईएस के साथ समीक्षा बैठक के बाद “चट्टान 
मात्रा दबाव शक्ति के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश” 
को अतंिम रूप दिया गया है और अतंिम मसौदा 
अनमुोदन के लिए बीआईएस को प्रस्तुत किया गया 
है। 
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चित्र -1 कोविड 19 डैशबोर्ड को प्रदर्शित करते हुए 

घ.	 भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)

4.27	 परियोजना-1 क्लाउड आधारित अनपु्रयोग सूचना प्रणाली परियोजना का विकास

	 •	 समग्र भारत (पैन इंडिया) में क्लाउड आधारित जीआईएस पोर्टल और ऑपरशेन डैशबोर्ड विकासित करना

1.1	 कोविड-19 ऑपरशेनल डैशबोर्ड का विकास:

	 •	 वर्ष 2020 में कोविड-19 की घटना के बाद एनडीएमए ने इस महामारी प्रबधंन के लिए एक जीआईएस पोर्टल विकसित 
किया है। कोविड-19 जीआईएस पोर्टल भारत में इस महामारी के बढ़ते प्रकोप का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें 
दनैिक स्थिति और मामलों को नियमित आवधिक अपडेट करना, सर्विलांस स्थिति, अवसरंचना की उपलब्धता, दशे में 
त्रिस्तरीय अर्थात राष्ट्रीय, राज्य और जिला पर हाटस्पॉट और राहत कैं प की जानकारी शामिल हैं। आम लोगों, एसडीएमए 
तथा अन्य हितधारकों को कोविड-19 मामलों की सूचना उपलब्ध कराने के लिए जियो-सक्षम डैशबोर्ड विकसित किया 
गया। इन तीन स्तरों पर भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के द्वारा उपलब्ध आकंड़ों का समेकन इसको पारस्परिक 
मंच का स्वरूप प्रदान करता है जहां डेटा और सूचनाए ंअपील योग्य फार्मेट में दृष्टिगोचर होती हैं। COVID-19 GIS पोर्टल 
दिनांक 08/05/2023 तक विभिन्न एजेंसी से दनैिक-वार सकंलित डेटा को अपडेट कर रहा है।    
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चित्र-2 : ऑक्सीजन डैशबोर्ड को प्रदर्शित करते हुए

1.2 ऑक्सीजन ऑपरशेनल डैशबोर्ड का विकास

भारत के कई राज्यों के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता की निगरानी के लिए एनडीएमए द्वारा 
ऑक्सीजन डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की सखं्या की उपलब्धता स्थिति को दनैिक 
रूप से अपडेट करने के लिए अस्पताल उपयोगकर्ताओ ंको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान किए जाते हैं। डैशबोर्ड में सभी 
अस्पतालों का डेटाबेस उनके पते और भू-स्थान शामिल है। ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता को किलोलीटर में उनकी 
भडंारण क्षमता के रूप में दर्शाया जाता है और इसे तरल ऑक्सीजन टैंक, डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर और बी टाइप 
ऑक्सीजन सिलेंडर में वर्गीकृत किया जाता है। पोर्टल दिनांक 08/05/2023 तक कई एजेंसी से दनैिक-वार और सकंलित 
डेटा को अपडेट कर रहा है।    
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1.3 खतरा सूचना प्रणाली पोर्टल

भूगर्भीय खतरों की रोकथाम और प्रशमन के लिए खतरा 
प्रबंधन, मूल्यांकन और पूर्वानमुान विकसित की जाती है। 
भूगर्भीय खतर ेकी रोकथाम से सबंधंित डेटा सेट विभिन्न 
राज्यों से एकत्र किए गए हैं, और भूकंप, बाढ़, रसायन, 
भूस्खलन, चक्रवात और हवा के खतर,े वनाग्नि, सनुामी, 
नाभिकीय, आकाशीय बिजली और बहु-खतरा जैसे खतर े
के विशिष्ट भू-डेटाबेस के लिए ऐतिहासिक डेटा, समग्र भारत 
के खतरों की सवेंदनशीलता के मानचित्र सरंचना और 
उपयोगिताओ ंकी परतों को भी एकीकृत किया गया है।
 
1.3.1 खतरों के अनसुार जानकारी

	 •	 भूकंप क्षेत्र/भ्रंश रखेा/भूकंप स्थान

	 •	 भूस्खलन

	 •	 बाढ़

	 •	 चक्रवात और हवा का खतरा

	 •	 वनाग्नि

	 •	 सनुामी

	 •	 नाभिकीय

	 •	 रासायनिक खतर े/ एमएएच इकाइयाँ

	 •	 एनसीआरएमपी आश्रय कें द्र

	 •	 केन्द्रीय भडंार स्थान

	 •	 पेट्रोलियम अन्वेषण सरुक्षा सगंठन (पीईएसओ) स्थान

	 •	 एपीडीए मित्र स्वयसेंवक भू-स्थानीय

1.3.2 उपकरण और बुनियादी ढाचँा

	 •  अस्पतालों का स्थान (पीएचसी और निजी अस्पतालों 
तक)

	 •  निदान कें द्र

	 •  एफसीआई स्थान

	 •  कृषि मंडी

	 •  डाक घर

	 •	बि जली के स्टेशन

	 •  रासायनिक रिफाइनरियाँ

1.3.3 इन्वेंटरी

	 •	 ऐतिहासिक भूस्खलन स्थल

	 •	 जीएलओसी स्थान

	 •	 बाढ़ की घटनाएँ

	 •	 भूकंप का कें द्र

	 •	 एमएएच इकाइयां

	 •	 वनाग्नि स्थल

	 •	 एनडीआरएफ स्थल

	 •	 चक्रवात आश्रय

	 •	 राज्य/जिला मखु्यालय

	 •	 अग्निशमन कें द्र

	 •	 शहर/ग्राम स्तर का जनसखं्या डेटा

	 •	 प्रशासनिक सीमाए ँ(राज्य/जिला/उप जिला/गावँ)

1.3.4 अन्य स्रोत (जैस ेdata.gov.in)

	 •	 राज्य/जिला मखु्यालय

	 •	 अग्निशमन कें द्र

	 •	 शहर/ग्राम स्तर का जनसखं्या डेटा

	 •	वि रासत इमारतें

	 •	 अन्य उपयोगिताएँ
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चित्र 3: ये आकंड़े खतरा सूचना प्रणाली के चक्रवात और हवा के खतर ेऔर भूकंप टैब (अखिल भारतीय 
मानचित्र) को दर्शाते हैं
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4.28	 परियोजना-2 आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना में जीआईएस पर हितधारकों की क्षमता निर्माण:

2.1	 एनईएसएसी के सहयोग से “आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जीआईएस के अनपु्रयोग” एनडीएमए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में 
भौगोलिक सूचना प्रणाली के अनपु्रयोग पर सभी एसडीएमए और हितधारकों/आपदा प्रबधंकों के बीच जागरूकता पैदा करने के 
लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन को प्रायोजित कर रहा है। जो उत्तर पूर्वी अतंरिक्ष अनपु्रयोग कें द्र, उमियाम द्वारा आयोजित दो 
दिवसीय और पांच दिवसीय प्रशिक्षण के लिए है। प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है जिसमें विभिन्न राज्यों के कई प्रतिभागी 
शामिल हैं ताकि वे जीआईएस तकनीक के बार ेमें जागरूक हो सकें  और इसका उपयोग करने में सक्षम हो सकें । भूवैज्ञानिक 
आपदा या महामारी के समय निर्णय लेने में 2022-2023 के दौरान कुल 03 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और सभी 
एसडीएमए, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों से लगभग 150 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया है। परियोजना मार्च 2023 को पूरी 
हो गई है।  

चित्र: दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान और चर्चा की झलक

चित्र: दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समापन समारोह का फोटोग्राफ
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चित्र: पाचं दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान, चर्चा, स्थल दौरा और व्यक्तिगत प्रशिक्षण को 
प्रदर्शित करते हुए कुछ फोटोग्राफ
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2.2 	 आईआईआरएस के सहयोग से “आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जीआईएस के अनपु्रयोग” पर प्रशिक्षण का आयोजन किया। 
आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भौगोलिक सूचना प्रणाली के अनपु्रयोग पर सभी एसडीएमए और हितधारकों/आपदा प्रबधंकों 
के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एनडीएमए प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन को प्रायोजित कर रहा है। भारतीय दूरसवेंदी 
ससं्थान, दहेरादून द्वारा आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण के लिए है। प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है जिसमें विभिन्न 
राज्यों के कई प्रतिभागी शामिल हैं ताकि वे जीआईएस तकनीक के बार ेमें जागरूक हो सकें  और भूवैज्ञानिक आपदा या महामारी 
की घटना के समय निर्णय लेने में इस तकनीक का उपयोग करने में सक्षम हो सकें । 2022-2023 के दौरान कुल 01 प्रशिक्षण 
कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सभी एसडीएमए, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों से लगभग 50 पेशेवरों को प्रशिक्षित 
किया गया है। यह परियोजना मार्च 2023 को पूरी हो गई है।  

प्रशिक्षण कार्यक्रम का सचंालन करने वाले आईआईआरएस, दहेरादून प्रस त्ुतकता का प्रतिनिधित्व
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प्रस्तावना

5.1	क्ष मता विकास के रणनीतिक तरीकों पर हितधारकों 
(स्टेकहोल्डर्स) की सक्रिय और उत्साहवर्धक सहभागिता 
से ही कारगर ढंग से काम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया 
में जागरूकता सजृन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनसुधंान और 
विकास (आर.एडं.डी.) आदि शामिल हैं। साथ ही, इसमें 
समचुित ससं्थागत रूपरखेा, प्रबधंन प्रणालियां और 
आपदाओ ं का कारगर निवारण तथा उनसे निपटने के 
लिए ससंाधनों का आबटंन से सबंधंित समाधान किया  
जाता है।

5.2     क्षमता विकास के दृष्टिकोण में निम्नलिखित बिदं ुशामिल 
हैं:

	 •	प्रा दशेिक विविधताओ ं और बहु-सकंटीय 
सवेंदनशीलताओ ं की दृष्टि से उनकी विनिर्दिष्ट 
जरूरतों के लिए, समदुाय आधारित आपदा 
जोखिम न्यूनीकरण (डीआआरआर) प्रणालियां 
विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण को प्राथमिकता 
दनेा।

	 •	 राज्यों और अन्य हितधारकों के सहयोग से  और 
स्थानीय स्तर के कार्यान्वयन प्रभारी प्राधिकारी 
की परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर 
पर समदुाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण 
प्रणालियों की अवधारणा बनाना। 

	 •	 बेहतर कार्य-निष्पादन के रकेॉर्ड वाले ज्ञान-
आधारित ससं्थानों की पहचान करना।

	 •	 अतंर्राष्ट्रीय और प्रादशेिक सहयोग को बढ़ावा दनेा।

	 •	 पारपंरिक और विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और 

प्रौद्योगिकियों को अपनाना । 

	 •	 योजनाओ ंको परखने के लिए टेबल टॉप अभ्यासों, 
अनकुरणों (सिमलेुशसं), कृत्रिम अभ्यासों तथा 
कौशल विकास पर जोर दनेा । 

	 •	 राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों पर विभिन्न आपदा 
कार्रवार्इ दलों की क्षमता का विश्लेषण।

आपदा मित्र योजना का उन्नयन

5.3 	 पायलट योजना की सफलता के साथ-साथ सभी राज्यों/
कें द्र शासित प्रदशेों द्वारा सराहना किए जाने  और उनके 
अनरुोध करने पर मार्च 2024 तक, बाढ़, भूस्खलन, 
चक्रवात और भूकंप की आशकंा वाले 350 अत्यधिक 
सवेंदनशील जिलों में 100000 सामदुायिक स्वयसेंवकों 
को प्रशिक्षित करने के लिए 369.40 करोड़ रुपये की कुल 
लागत पर एनडीएमए अप-स्केलि ंग आपदा मित्र योजना 
लागू कर रहा है ।

5.4 	 इस योजना को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष 
(एनडीआरएफ) की तैयारी और क्षमता-निर्माण फंडिंग 
विडंो से वित्त पोषित किया जा रहा है।

	 घटक :-

	 क.	 प्रशिक्षण मॉडयूल, पहचान-पत्र और प्रमाण-पत्र की 
मदु्रण  का अनवुाद

	 ख.	स्व यसेंवकों का प्रशिक्षण

	 ग.	 सफल प्रशिक्षित स्वयसेंवकों को वितरित की जाने 
वाली आपातकालीन मोचक किट (ईआरके) की 
खरीद और एनडीएमए द्वारा तय की गई एजेंसी 
द्वारा सभी प्रशिक्षित स्वयसेंवकों की मतृ्यु/स्थायी 

अध्याय-5
क्षमता विकास
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विकलांगता/अस्पताल में भर्ती होने का कवरजे

	 घ.	 जिला/ब्लॉक स्तर पर आपातकालीन आवश्यक 
ससंाधन रिजर्व  (ईईआरआर) का विस्तार

	 ङ.	 उपकरणों की मरम्मत एव ंअनरुक्षण के लिए अनदुान

5.5 	 सभी प्रशिक्षित स्वयसेंवकों को मतृ्यु/स्थायी विकलांगता/
अस्पताल में भर्ती होने को कवर करने वाले बीमा 
सहित एक आपातकालीन मोचन किट (ईआरके) प्रदान 
की जाएगी। सभी 350 जिलों में, एक आपातकालीन 
आवश्यक ससंाधन रिजर्व (ईईआरआर) वितरित किया 
जाएगा।

5.6		  योजना की प्रास्थिति: 

	 क. 	 28 सितंबर, 2021 को एनडीएमए के 17वें स्थापना 
दिवस के अवसर पर माननीय गहृ मंत्री द्वारा योजना 
दस्तावेज़ और आपदा मित्र हैंडबकु जारी करके इस 
योजना को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है

	 ख.	 तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों/कें द्र शासित 
प्रदशेों ने एनडीएमए के साथ समझौता ज्ञापन पर 
हस्ताक्षर किए हैं।

	 ग.	 मार्च, 2023 तक कुल 72282 स्वयसेंवकों को 
प्रशिक्षित किया गया।

	 घ.	 एनडीएमए ने कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा 
निगरानी कें द्र (केएसएनडीएमसी) के सहयोग से 
प्रबधंन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और मोबाइल 
एप्लिकेशन विकसित किया है, जिसे आपदा मित्र 
योजना के उन्नयन के लिए एमआईएस और 
मोबाइल ऐप की राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला-
सह-प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान लॉन्च किया 
गया था। कार्यशाला के दौरान योजना के सभी 
नोडल अधिकारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी 
दिया गया। इस कार्यशाला के दौरान आपदा मित्र 
स्वयसेंवकों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया 
गया बीमा उत्पाद भी लॉन्च किया गया।

	 ङ.	 योजना के लिए प्रावधान किए गए 369.41 करोड़ 
रुपये में से, इस परियोजना के तहत 288.02 करोड़ 
रुपये खर्च किए गए हैं। इस व्यय में 34 राज्यों/
कें द्र शासित प्रदशेों को पहली किस्त (10%), 
33 राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों को दूसरी किस्त 
(50%), और 15 राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों और 
एनडीएमए में अन्य खर्चों की  तीसरी किस्त (40%) 
शामिल हैं।

5.7 	  योजना की समीक्षा:

	 क.	 कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन कार्यक्रम, 
चनुौतियों की समीक्षा, आपदा मित्र स्वयसेंवकों 
द्वारा सीखे गए सबक और सफलता की कहानियों 
को साझा करने के उद्देश्य से दिनांक 8 से 9 दिसबंर, 
2022 तक गवुाहाटी, असम में आपदा मित्र योजना 
की सर्वोत्तम पद्धति की मध्यावधि समीक्षा और 
दस्तावेज़ीकरण शीर्षक से एक कार्यशाला आयोजित 
की गई थी। अब तक की योजना के कार्यान्वयन में 
हुई कमियों की भी कार्यशाला में पहचान की गई 
ताकि आगामी योजना के कार्यान्वयन में होने वाली 
कमियों को दूर किया जा सके ।

	 ख.	 राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों के साथ नियमित रूप 
से समीक्षा बैठकें  आयोजित की जा रही हैं। इसके 
अलावा, आतंरिक समीक्षा बैठकें  भी नियमित 
आधार पर होती रहती हैं।

सीडीएम, एलबीएसएनएए में आपदा प्रबधंन में 
भा.प्र.स.े/कें द्रीय सिविल सवेा अधिकारियों का 
क्षमता निर्माण

5.8    एनडीएमए ने आपदा प्रबधंन केन्द्र, लाल बहादरु शास्त्री 
राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी 
पर प्रतिवर्ष 950 अधिकारियों को पांच वर्षों के लिए 
प्रशिक्षित करने हेत ु कुल रु. 3.75 करोड़ परिव्यय पर 
आपदा प्रबधंन में भा.प्र.सवेा/केन्द्रीय सिविल सवेा 
के अधिकारियों की क्षमता-निर्माण परियोजना का 
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कार्यान्वयन करने के लिए एनडीएमए ने फरवरी, 2022 में आपदा प्रबधंन कें द्र, लाल बहादरु शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 
(एलबीएसएनएए), मसूरी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 

5.9 	 परियोजना का लक्ष्य सरकार के विभिन्न कार्यपालकों और नीति निर्माण स्तरों पर आपदा प्रबधंन की मौजूदा प्रणालियों के प्रति 
सवेंदनशील बनाना; मामले का अध्ययन करना; और आपदा प्रबधंन पर ज्ञान भडंार विकसित करना है। भौतिक एव ंवित्तीय 
स्थिति इस प्रकार है:

भौतिक उपलब्धि वित्तीय उपलब्धि

1057 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। परियोजना के तहत 
अब तक 1545 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चकुा है।

रु.75.00 लाख

स्कू ल सरुक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन 
दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करन ेके 
लिए सयुंक्त निगरानी समिति की बैठक

5.10  	स्कू ल सरुक्षा नीति-2016 पर राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन 
दिशानिर्देश के कार्यान्वयन पर राज्यों/हितधारकों द्वारा 
किए गए प्रयासों की समीक्षा के लिए एनडीएमए के सयंकु्त 
सचिव श्री कुणाल सत्यार्थी की अध्यक्षता में सयंकु्त 
निगरानी समिति (जेएमसी) की 13वीं और 14वीं बैठक 
दिनांक क्रमशः 20.04.2022 और 23.3.2023 को 
आयोजित की गई । 

लोक प्रशासन (आईआईपीए) में उन्नत 
व्यावसायिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ 
बातचीत आईआईपीए, नई दिल्ली

5.11 कें द्र सरकार के 65 वरिष्ठ अधिकारियों (भारतीय लोक 
प्रशासन ससं्थान, नई दिल्ली द्वारा सचंालित लोक 
प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों) 
और एनडीएमए के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के 
बीच एक सवंादात्मक बैठक दिनांक 19.10.2022 को 
एनडीएमए भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 

5.12 	बातचीत का उद्देश्य प्रतिभागियों द्वारा भारत में आपदा 
प्रबधंन की बेहतर समझ विकसित करना था। एनडीएमए 
अधिकारियों ने पूरी जानकारी साझा की और बेहतर 
प्रशासन के लिए सभी हितधारकों के साथ कौशल बढ़ाने 

और सचुारु समन्वय के लिए एनडीएमए और सबंधंित 
अधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

तुर्क मनेिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन पर 
हस्ताक्षर 

5.13  	वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह के दौरान आपदा जोखिम 
न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और 
तरु्क मेनिस्तान के बीच अनिश्चित काल के लिए दिनांक 
02.04.2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 
किए गए।

दक्षेस (सार्क ) आपदा प्रबधंन कें द्र (आईयू) के 
साथ अतंर-मतं्रालयी बैठक

5.14 	दक्षेस आपदा प्रबधंन केन्द्र (आईयू) की गतिविधि योजना 
और कुशल कामकाज के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 
एनडीएमए के सदस्य और प्रभारी सचिव श्री कमल किशोर 
की अध्यक्षता में छठी और 7वीं अतंर-मंत्रालयी समिति 
की बैठक एनडीएमए में क्रमशः दिनांक 11.04.2022 
और दिनांक 28.2.2023 को आयोजित की गई। 

अतंर्राष्ट्रीय बैठकें /सम्मेलन/कार्यशालाएँ

5.15   ब्रिक्स सयंकु्त कार्य बल (जेटीएफ) की चौथी बैठक दिनांक 
29.04.2022 को चीन में वर्चुअली आयोजित की गई थी। 
बैठक में एनडीएमए के सयंकु्त सचिव  श्री कुणाल सत्यार्थी 
; श्री नवल प्रकाश , सयंकु्त  सलाहकार, एनडीएमए; और 
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विदशे मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारत 
ने ब्रिक्स के तहत आगामी कार्यक्रमों के दौरान कुछ गैर-
सदस्य दशेों और अतंरराष्ट्रीय सगंठनों को निमंत्रण दनेे 
के चीनी प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति रखी।

5.16	ब् रिक्स आपदा प्रबंधन मंत्रियों की तीसरी बैठक दिनांक 
23.09.2022 को चीन में आयोजित की गई थी। श्री 
राजेंद्र सिहं, सदस्य, एनडीएमए; श्री कुणाल सत्यार्थी, 
सयंकु्त सचिव, एनडीएमए; लेफ्टिनेंट कर्नल सूर्य प्रकाश 
पांडे, सयंकु्त सलाहकार, एनडीएमए; श्री रमेश कुमार 
मिश्रा, अवर सचिव, एनडीएमए; और श्री उत्कर्ष पांडे, 
सलाहकार (अतंर्राष्ट्रीय सहयोग) ने वर्चुअली बैठक में 
भाग लिया।

5.17	 आपदा प्रबधंन पर बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह की पहली 
बैठक भारत की अध्यक्षता में दिनांक 12.05.2022 
को वर्चुअली आयोजित की गई । बैठक में सात दशेों ने 
हिस्सा लिया। बिम्सटेक के तहत व्यावहारिक योजना/
गतिविधियों को अतंिम रूप दिया गया।

5.18	हि दंी महासागर रिम सगंठन (आईओआरए) के आपदा 
जोखिम प्रबधंन पर कार्य समूह (डब्ल्यूजीडीआरएम) 
की पहली बैठक दिनांक 09.06.2022 को भारत की 
अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। 12 दशेों ने भाग 
लिया। द्वितीय आईओरए एक्शन प्लान पर आधारित 
13 गतिविधियों को अतंिम रूप दिया गया है और 
आईओआरए (IORA) सचिवालय को भेज दिया गया है। 
इसके बाद, दूसर ेएक्शन प्लान पर आधारित गतिविधियों 
को अतंिम रूप दिया गया और आईओआरए सचिवालय 
के साथ साझा किया गया।

5.19	 लेफ्टिनेंट कर्नल सूर्य प्रकाश पांडे, सयंकु्त सलाहकार, 
एनडीएमए ने दिनांक 14.09.2022 को एमईए द्वारा 
आयोजित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मानवीय सहायता और 
आपदा समतु्थानशील (एचएडीआर) पर क्वाड साझेदारी 
के दिशानिर्देशों पर वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

5.20 	भूकंप और बाढ़ पर एनडीएमए ने भारत की अध्यक्षता में 
शघंाई सहयोग सगंठन की दो कार्यशालाए ँक्रमशः दिनांक 

23.2.2023 और दिनांक 24.2.2023 को आयोजित 
कीं। घटनाओ ं के परिणामस्वरूप, एनडीएमए ने दोनों 
कार्यशालाओ ंकी कॉफी टेबल बकु्स तैयार कीं।

विदेशी शिष्टमडंल का दौरा 

5.21 	मालदीव के 20 सदस्यों वाले एक मीडिया शिष्टमंडल ने 
एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ 
बातचीत के लिए दिनांक 26.05.2022 को एनडीएमए 
का दौरा किया। बैठक की सह-अध्यक्षता लेफ्टिनेंट 
जनरल सैयद अता हसन (सेवानिवतृ्त), सदस्य; और 
श्री कृष्ण एस वत्स, सदस्य, एनडीएमए ने की। चर्चा के 
बिदंओु ंमें भारत में सवेंदनशीलता प्रोफ़ाइल, डीआरआर 
का ससं्थागत तंत्र, भारत में सीडीआरआई के साथ-साथ 
डीआरआर के लिए एनडीएमए द्वारा की गई प्रमखु पहल, 
सार्वजनिक जागरूकता रणनीतिया ँआदि शामिल की गई 
थीं।

5.22 	8 सदस्यों वाले एक केन्याई शिष्टमंडल ने आपदा प्रबधंन 
फ्रे मवर्क  और आपदा प्रबधंन कोष पर सीखने और सबक 
लेने के लिए 10.05.2022 को एनडीएमए का दौरा किया। 
बैठक की सह-अध्यक्षता सदस्य श्री राजेंद्र सिहं और श्री 
कृष्ण एस वत्स, सदस्य, एनडीएमए ने की।

5.23 	बिम्सटेक महासचिव श्री तेनज़िन लेखपेल (भूटान) ने 
एनडीएमए सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 
शिष्टाचार मलुाकात के लिए दिनांक 24.8.2022 को 
एनडीएमए का दौरा किया। 

5.24	 आईओआरए महासचिव महामहिम श्री सलमान अल 
फरीसी ने दिनांक 30.9.2022 को एनडीएमए के सदस्य 
और प्रभारी सचिव श्री कमल किशोर के साथ आपदा 
जोखिम न्यूनीकरण प्राथमिकताओ ं पर चर्चा करने के 
लिए एनडीएमए का दौरा किया।

5.25 एलएसी (लैटिन अमेरिका और कैरबेियाई) दशेों के 35 
पत्रकारों/सपंादकों ने दिनांक 24.3.2023 को सचिव, 
एनडीएमए, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 
बातचीत के लिए एनडीएमए का दौरा किया।
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5.26 	 राष्ट्रीय आकाशीय आकाशीय बिजली 
जोखिम निवारण और प्रशमन कार्यक्रम 
(एनएलआरपीएमपी)

विज़न 2047-अमतृ काल विज़न दस्तावेज़ के कार्रवाई 
बिदं ुमें आकाशीय आकाशीय बिजली   गिरने से होने वाली 
मौतों में लगभग 50% की कमी पर प्रकाश डाला गया है। 
मतृ्यु दर को कम करने के लिए गहृ सचिव की अध्यक्षता में 
दिनांक 29.09.2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी 
और उसमें प्रशमन के लिए सभंावित विभिन्न उपायों पर 
चर्चा की गई थी। बैठक के तरुतं बाद, एनडीएमए ने राष्ट्रीय 
आकाशीय आकाशीय बिजली   जोखिम प्रशमन कार्यक्रम 
(एनएलआरएमपी) विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव 
शरुू किया है। एनडीएमए ने विभिन्न हितधारकों के परामर्श 
से राष्ट्रीय कार्यक्रम का मसौदा तैयार किया है। एनडीएमए 
ने राष्ट्रीय आकाशीय बिजली  जोखिम प्रशमन कार्यक्रम 
(एनएलआरएमपी) के मसौद े पर विचार-विमर्श करने के 
लिए दिनांक 11.01.2023 को विभिन्न हितधारकों अर्थात 
सबंधंित राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों, कें द्रीय मंत्रालयों/विभागों 
और ससं्थानों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 
किया। एनएलआरएमपी का मसौदा अतंिम प्रक्रिया में है और 
इसे मंजूरी के लिए आपदा प्रबधंन प्रभाग, गहृ मंत्रालय के 
साथ साझा किया जाएगा ।

5.27  आधंी-तूफान और आकाशीय बिजली

	 •	 आधंी-तूफान और आकाशीय बिजली  गिरने पर 
सलाह और क्या करें और क्या न करें:

5.28 	राष्ट्रीय पुनर्बहाली ससंाधन कें द्र विकसित करन े के 
लिए तकनीकी मिशन:

	 •	 एनडीएमए ने राज्यों को बचाव कार्यक्रमों की योजना 
बनाने और उन्हें लागू करने और राष्ट्रीय स्तर पर 
बचाव को एक अभ्यास क्षेत्र के रूप में स्थापित करने 
में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय बचाव ससंाधन 
कें द्र (एनआरआरसी) की अवधारणा बनाने की 
पहल की है।

	 •	 तदनसुार, यूएनडीपी मिशन ने 18 अप्रैल से 29 
अप्रैल, 2022 तक भारत का दौरा किया और 
राष्ट्रीय बचाव ससंाधन कें द्र का मसौदा तैयार 
करने के लिए कें द्र और राज्य सरकार स्तर के 
अधिकारियों और अतंर्राष्ट्रीय सगंठन के साथ चर्चा 
की। 

	 •	 यूएनडीपी से प्राप्त एनआरआरसी पर मसौदा रिपोर्ट  
सबंधंित हितधारकों को उनकी टिप्पणियों/सझुावों 
के लिए भेज दी गई है। 

5.29  	आईआईटीएम के साथ समीक्षा बैठक

भारतीय उष्णकटिबधंीय मौसम विज्ञान ससं्थान 
(आईआईटीएम) ने ‘आकाशीय बिजली  विश्लेषण, निगरानी 
और रोकथाम (एलएएमपी)’ विषय पर एक प्रस्ताव भेजा 
है। आईआईटीएम के साथ दिनांक 19.05.2022 को एक 
बैठक हुई और प्रस्ताव में चिह्नित किए गए मदु्दों पर चर्चा की 
गई। निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में चर्चा किए गए प्रासगंिक 
मदु्दों को प्रस्तावित राष्ट्रीय आकाशीय बिजली  जोखिम 
प्रशमन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) में शामिल किया जाएगा। 
तदनसुार, प्रस्ताव में चिह्नित किए गए प्रासगंिक मदु्दों को पहले 
ही एनएलआरएमपी मसौदा में शामिल कर लिया गया है।

5.30  तटीय एव ं नदी कटाव स े प्रभावित विस्थापितों के 
पुनर्वास हतेु नीति का सजृन

	 •	 XVवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट  में राष्ट्रीय 
आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के 
तहत ‘तटीय और नदी कटाव को रोकने के लिए 
प्रशमन उपाय’ और 2021-22 से 2022-26 तक 
की अवधि  के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष 
(एनडीआरएफ) के तहत ‘तटीय और नदी कटाव 
से प्रभावित विस्थापित लोगों के पनुर्वास’ के लिए 
सिफारिश की है। 

	 •	 आयोग ने प्रशमन उपायों के लिए एक उपयकु्त 
मानदडं और लोगों के व्यापक विस्थापन से निपटने 
के लिए एक नीति विकसित करने की सिफारिश 
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की थी। इसके अनसुार, एनडीएमए ने विभिन्न 
हितधारकों अर्थात सबंधंित राज्यों/कें द्र शासित 
प्रदशेों और कें द्रीय मंत्रालयों/विभागों, तटीय और 
नदी कटाव के लिए चिह्नित एजेंसियों, गैर-सरकारी 
सगंठनों और विशेषज्ञों के परामर्श से तटीय और 
नदी कटाव से विस्थापित लोगों के लिए प्रशमन 
उपायों और पनुर्वास पर एक मसौदा नीति तैयार 
की है। 

	 •	 एनडीएमए ने दिनांक 17.02.2023 को 
तिरुवनंतपरुम, केरल में तटीय और नदी कटाव 
से विस्थापित लोगों के लिए प्रशमन उपायों और 
पनुर्वास पर मसौदा नीति को अतंिम रूप दनेे के लिए 
एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। सबंधंित 
राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों, कें द्रीय मंत्रालयों/विभागों 
और ससं्थानों ने परामर्श कार्यशाला में भाग लिया। 
सशंोधित मसौदा को आम जनता की बहुमूल्य 
टिप्पणियों/सझुावों के लिए एनडीएमए वेबसाइट पर 
अपलोड कर दिया गया है।

5.31  	शीत लहर और पाला

•	 शीतलहर और पाले पर सलाह और क्या करें और क्या न 
करें

शीत लहर के मौसम 2022-23 से पहले, एनडीएमए ने शीत 
लहर और पाले पर एक ‘सझुावात्मक सलाह और क्या करें 
और क्या न करें’ तैयार की और आगे की आवश्यक कार्रवाई 
के लिए दिनांक 07.12.2022 को सबंधंित राज्यों/कें द्र 
शासित प्रदशेों और कें द्रीय मंत्रालयों के साथ साझा किया।

•	 शीत लहर के मौसम 2022-23 की तैयारियों और प्रशमन   
उपायों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रें स के माध्यम 
से सबंधंित मंत्रालयों और शीत लहर की आशकंा वाले 
राज्यों के साथ बैठक

सदस्य, सचिव प्रभारी, एनडीएमए की अध्यक्षता में सबंधंित 
मंत्रालयों/विभागों और शीत लहर की आशकंा वाले राज्यों/
कें द्र शासित प्रदशेों के साथ वीडियो कॉन्फ्रें स के माध्यम से 

दिनांक 12.12.2022 को बैठक आयोजित की गई जिसमें 
शीत लहर 2022-23 के लिए की गई तैयारी और प्रशमन 
उपायों की समीक्षा की गई।

5.32     राज्यों में आपदा के बाद आकलन (पीडीएनए) 
अभ्यास की आवश्यता 

•	 मानसून सीजन 2022 के दौरान बाढ़ की गभंीरता को 
ध्यान में रखते हुए, कें द्र सरकार ने विचार किया कि 
प्रभावित राज्यों, असम, आधं्र प्रदशे, गजुरात, हिमाचल 
प्रदशे, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, मध्य प्रदशे, 
ओडिशा और तेलंगाना को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ 
के माध्यम से लंबी अवधि के लिए पनुर्वास और पनुर्निर्माण 
के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सकती है। 

•	 तद्नुसार, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनसुार 
पनुर्वास और पनुर्निर्माण योजना के अतंर्गत आवास एव ं
पनुर्वास, स्वास्थ्य एव ंशिक्षा, पीने का पानी एव ंस्वच्छता 
तथा स्थानीय स्तर की अवसरंचना (सड़क, पलु आदि) 
पर विचार किया गया। 

•	 राज्यों को दिनांक 06.09.2022 के डी.ओ. पत्र के माध्यम 
से सूचित किया गया था कि बाढ़ से हुए नकुसान का 
आकलन करने के लिए पीडीएनए अभ्यास का आयोजन 
करना आवश्यक है। उसके बाद बैठकें  आयोजित की 
गई ं और पीडीएनए ढांचा, सेक्टर-वार टेम्पलेट्स को 
अतंिम रूप दिया जाना, एनडीएमए और एनआईडीएम 
के अधिकारियों के साथ पीडीएनए टीम का गठन और 
अभ्यास के सचंालन के लिए आगे की राह पर विचार-
विमर्श को अतंिम रूप दिया गया।

•	 अभ्यास के सचंालन के लिए राज्य सरकार के 
अधिकारियों को सवेंदनशील बनाने के उद्देश्य से बाढ़ 
प्रभावित राज्यों के साथ दो चरणों अर्थात दिनांक 
20.09.2022 को आधं्र प्रदशे, हिमाचल प्रदशे, कर्नाटक, 
महाराष्ट्र और दिनांक 22.09.2022 को असम, गजुरात, 
मेघालय और ओडिशा में ओरिएटेंशन बैठकें  आयोजित 
की गई ं। मध्य प्रदशे और तेलंगाना को छोड़कर उपरोक्त 
राज्यों में पीडीएनए अभ्यास दिनांक 28.09.2022 से 
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14.10.2022 की अवधि के दौरान सबंधंित राज्य 
सरकारों के सहयोग से उपरोक्त गठित टीमों द्वारा किया 
गया था।

•	 राज्यों में आयोजित पीडीएनए अभ्यास की पीडीएनए 
रिपोर्ट  एनडीएमए को सौंप दी गई है। ओडिशा राज्य 
सरकार ने अपनी रिपोर्ट  प्रस्तुत कर दी थी लेकिन 
एनडीएमए/भारत सरकार से कोई धनराशि की मांग 

नहीं की । एनडीएमए में रिपोर्टों की जांच की गई और 
तदनसुार, अपनी टिप्पणियों/सझुावों से सबंधंित राज्य/
राज्यों को अवगत करा दिया गया। इसके बाद, रिपोर्ट  को 
अतंिम रूप दनेे के लिए प्रत्येक राज्य के साथ लगातार 
चर्चा की गई। एक बार इसे अतंिम रूप दिए जाने के बाद, 
रिपोर्ट  को मंजूरी के लिए डीएम डिवीजन, एमएचए के 
साथ साझा किया जाएगा।
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“हम शातंि में जितना अधिक पसीना बहाएगं,े युद्ध में उतना ही कम खून बहाएगं”े
“याद रखें: जब आपदा आती है, तो तैयारी का समय बीत चुका होता है”

प्रस्तावना 

6.1. 	ड ीएम अधिनियम 2005 और एनपीडीएम 2009 भारत में 
आपदा प्रबधंन में राहत-कें द्रित दृष्टिकोण के बजाय सक्रिय 
रोकथाम, प्रशमन, तैयारी और क्षमता-निर्माण में आमूल 
बदलाव के ससं्थाकरण का प्रतीक है। भारत का ख़तरा 
और असरुक्षा प्रोफ़ाइल अब सर्वविदित है। प्राकृतिक 
और मानव प्रेरित कारकों से उत्पन्न जलवाय ुपरिवर्तन 
के प्रभावों से होने वाली कई आपदाए ंभारत में सभंावित 
आपदाओ ंके प्रबधंन में शामिल समदुायों और एजेंसियों के 
लिए कई खतर ेऔर चनुौतिया ँउत्पन्न करती हैं । दरु्घटना 
मोचन तंत्र (आईआरएस) का उद्देश्य किसी भी खतर ेया 
आपदा की स्थिति पर मोचन करने का पसदंीदा तंत्र है। 
हालाकँि 19 राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों (कें द्र शासित 
प्रदशे) ने कथित तौर पर आईआरएस अधिसूचित हैं और 
अन्य इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, लेकिन केवल 
आईआरएस को अधिसूचित करने और दरु्घटना मोचन 
टीमों (आईआरटी) का गठन करने मात्र से कुशल, प्रभावी 
और व्यापक मोचन मिलने की सभंावना नहीं है। यहीं पर 
एकीकृत मॉक अभ्यास (एमई) की जरूरत होती है। इन्हें 
भारत के प्रत्येक राज्य और कें द्र शासित प्रदशे में जमीनी 
स्तर पर मानव शक्ति और उपकरणों  की सहायता से 
किया जाता है । राज्य और जिले के प्राथमिक खतर ेके 
आधार परएम ई होती है, और प्राथमिक खतर ेके होने 
पर होने वाली कई आपदा घटनाओ ंके लिए एक ससुगंत, 

जमीनी मोचन की आवश्यकता होती है।

एकीकृत  मॉक अभ्यास 

6.2  	 एकीकृत एमई का उद्देश्य (i) आईआरएस-आईआरटी 
निर्माण के साथ-साथ उन प्रौद्योगिकियों के बार े में 
जागरूकता प्रदान करना है जो आपदा जोखिम प्रबधंन 
की सहायता और सधुार करना; (ii) राज्य और जिलों 
की आपदा प्रबंधन योजनाओ ं (डीएमपी) के साथ-साथ 
महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बनुियादी ढांचे और प्रत्येक विभाग 
की समीक्षा करना; (iii) आईआरएस के अनसुार आपदा 
प्रबधंन में शामिल विभिन्न नियोजन/हितधारकों की 
भूमिकाओ ं और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालना; (iv) 
जिला (या समकक्ष) स्तर पर आपातकालीन सहायता 
कार्यों (ईएसएफ) के बीच समन्वय बढ़ाना; और (v) 
ससंाधनों, मानव शक्ति, सचंार, मोचन क्षमताओ ं आदि 
में चूक, यदि कोई हो, की पहचान करना। अधिकारियों 
के जल्दी बदलाव से, उपरोक्त सभी कार्रवाइयों से नए 
पदाधिकारियों को अनकूुल करने में मदद मिलती है।

6.3 	  एकीकृत एमई मजबूत प्रक्रिया का वह हिस्सा है जो सभी 
राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों के साथ परामर्श प्रक्रिया के 
माध्यम से सावधानीपूर्वक वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के 
साथ प्रत्येक वर्ष शरुू होता है, और निम्नलिखित अनकु्रम 
में सचंालित किया जाता है:-

चरण आयोजन प्रतिभागी
चरण-I

(डी माइनस 10 
दिन)

• एनडीएमए समन्वयक द्वारा दुर्घटना मोचन प्रणाली  
(आईआरएस) और सबंधंित पहलुओ ंमें प्रशिक्षण :

• जिला-स्तर: अधिकारी और अन्य हितधारक - 
वीडियो-कॉन्फ्रेंसि गं के माध्यम से

अध्याय-6
कृत्रिम अभ्यास और जागरूकता सृजन
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o	 भाग-I: आपदा प्रबधंन के महत्व की पनुरावतृ्ति; 
आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सतत विकास 
से इसका जड़ुाव; भारत का त्रिस्तरीय ससं्थागत 
आपदा मोचन तंत्र, आपदाओ ं के अनौपचारिक 
वर्गीकरण (एल1, एल2 और एल3) से इसका 
जड़ुाव; और किस प्रकार ये तंत्र, वर्गीकरण और 
सहकारी कार्य सबंधं सामंजस्य के साथ विभिन्न 
स्तरों के मोचन बलों/मोचकों (जिला, राज्य और 
कें द्र) के साथ काम करते हैं।

o	 भाग- II: आईआरएस पर प्रशिक्षण, जिसमें शामिल 
है कि कैसे : 

	आईआरटी बनाए ं

	मोचन के लिए दरु्घटना कार्य योजना बनाए।ं

	मोचन, राहत और पनुर्बहाली कार्यों के लिए 
स्ट्राइक टीमों/टास्क फोर्स/समूहों की सरंचना करें।

o	 भाग-III: आपदा प्रबधंन के सहयोग में प्रौद्योगिकी 
का लाभ कैसे उठाया जाए। इसमें शामिल है कि 
किस प्रकार:

	ससंाधन मैपिगं करें।

	स्थितिजन्य/डोमेन जागरूकता बनाए।ँ

	भू-स्थानिक ससंाधनों का लाभ उठाए।ं

	खतरा-विशिष्ट डेटा, क्षति मूल्यांकन डेटा और कोर 
डेटा फ्यूज करें।

    •	 अभिविन्यास और समन्वय सम्मेलन: यहां, 
आगामी मॉक अभ्यास के लिए आवश्यक विस्तृत 
तौर-तरीकों और तैयारियों पर चर्चा की जाती है 
और उन्हें अतंिम रूप दिया जाता है।

• राज्य-स्तर: अधिकारी और अन्य हितधारक -   
वीडियो-सम्मेलन के माध्यम से
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चरण-II

(डी माइनस से 02 
दिन)

टेबल-टॉप अभ्यास (टीटीईएक्स) - एनडीएमए 
समन्वयक द्वारा आयोजित किया गया

कर्तव्यों/जिम्मेदारियों के चार्टर के अनसुार सभी 
स्तरों पर भौतिक सचंालन/भागीदारीचरण-III

(डी दिन)

मॉक एक्सरसाइज (एमई) - सबंधंित राज्य/कें द्र शासित 
प्रदशे के मखु्य सचिव/अपर मखु्य सचिव/सचिव (आपदा 
प्रबधंन) के समग्र मार्गदर्शन में एनडीएमए समन्वयक द्वारा 
आयोजित किया जाता है ।

चरण-IV

(डी प्लस 15 दिन)

• एनडीएमए समन्वयक द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट  (एएआर)  
के बाद ।

• राज्य/कें द्र शासित प्रदशे द्वारा एनडीएमए को अतंिम 
रिपोर्ट  ।

• ‘पहचानी गई कमियों’, ‘सीखे हुए सबक’ और 
‘सर्वोत्तम पद्धतियों ‘ पर राज्य/कें द्र शासित प्रदशे और, 
जहां आवश्यक हो, अन्य संगठनों को भी फीडबैक ।

एनडीएमए,

राज्य/कें द्र शासित प्रदशे,

सयंकु्त रूप से

6.4 	 चरण-I प्रशिक्षण के दौरान आपदा प्रबधंन के जिन 
पहलओु ंपर जोर दिया गया है, और चरण-II और चरण-
III में किए गए अभ्यास निम्नानसुार हैं:

	 (क)	 दरु्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) की सरंचना कैसे 
करें, और आईआरटी नियोजनों की भूमिका।

	 (ख)	 बढ़ते चरण जिसमें आपदा के बार े में जानकारी 
एकत्र की जाती है और एक ससुगंत मोचन शरुू 
किया जाता है, जिसमें दरु्घटना कार्य योजना बनाना 
भी शामिल है।

	 (ग)	विभि न्न आईआरएस सवुिधाओ ंकी सरंचना और 
कार्यप्रणाली।

	 (घ)	विभि न्न मोचन और पनुर्बहाली कार्यों के लिए 
स्ट्राइक टीमों/टास्क फोर्स/समूहों का अनशुसंित 
विन्यास।

	 (ङ)	 आपदा प्रबधंन कार्यों के लिए एक विश्वसनीय, बेहद-
सरुक्षित और अतिरिक्त सचंार सरंचना का निर्माण 

कैसे करें । इसमें आपदा की स्थिति के दौरान 
पलुिस रडेियो नेटवर्क  का उपयोग कैसे किया जाए, 
भी शामिल है।

	 (च)	 तीन महत्वपूर्ण तत्व जो किसी आपदा के मद्देनजर 
त्वरित, विश्वसनीय प्रतिक्रिया सनुिश्चित करेंगे:

	 i.	 एक आपदा-रोधी आपातकालीन परिचालन कें द्र 
(ईओसी); एसओपी/प्रोटोकॉल सहित इसके घटक, 
उपकरण और कार्यप्रणाली।

	 ii.	कि सी आपदा के तत्काल बाद ‘स्थिति जागरूकता’ 
का महत्व और उसकी प्राप्ति के साधन। 

	 iii.	 सामान्य/आपदा-पूर्व अवधि के दौरान ‘ससंाधन 
मानचित्रण’ का महत्व (आपदा मित्र स्वयसेंवक, 
पूर्व सैनिक और पूर्व-सीएपीएफ आदि सहित) और 
आपदा की  स्थिति/आपातकाल के दौरान मोचक 
स्थिति सहित ससंाधन जागरूकता प्राप्त करने के 
साधन।
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दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

12, 19-
21 अप्रैल 
2022

राज्य: मणिपरु

परिदृश्य: भूकंप

आयोजन: राज्य मखु्यालय 
और सभी 16 जिलों के लिए 
राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र दनुिया के भूकंपीय रूप से सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक 
है। इस क्षेत्र में 1897 से अब तक दो बड़े भूकंप (एम>8.0) और लगभग 20 बड़े 
भूकंप (एम 7+) आ चकेु हैं। मणिपरु राज्य, जिसका अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र 
5 में है, और इसके आसपास भूकंप का एक लंबा इतिहास रहा है। मणिपरु में, 
बहुमंजिला इमारतों में अभूतपूर्व वदृ्धि और अनियमित शहरीकरण, विशेष रूप 
से इम्फाल शहर में, ने भूकंप से जडु़े जोखिमों को विशालकाय बना दिया है। 4 
जनवरी 2016 को राज्य में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इसलिए, राज्य 
के लिए भूकंप आपदा परिदृश्य पर मॉक अभ्यास आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल 
सैयद अता हसनैन (सेवानिवतृ्त) ने की, जिसका सचंालन 
सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए ने किया। राज्य/
जिला दरु्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, 
एसडीएमए, डीडीएमए, लाइन विभाग, एसडीआरएफ के अधिकारी

(छ)	प्रा कृतिक खतर ेकी निगरानी के लिए राष्ट्रीय पूर्व-
चेतावनी प्रणाली (एनईडब्ल्यूएस); इसमें शामिल 
एजेंसियां और उनके द्वारा चलाए जा रहे वेब पोर्टल; 
प्रत्येक द्वारा दी गई जानकारी; और प्रभावी आपदा 
प्रबंधन के लिए इस जानकारी का लाभ कैसे उठाया 
जाए।

	 (ज)	 राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल और “सीएपी 
आधारित एकीकृत  चेतावनी प्रणाली” की सचेत, 
भवुन, राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबधंन डेटाबेस 
(एनडीईएम 4.0), भारत आपदा ससंाधन नेटवर्क  
(आईडीआरएन), भूकंप और दामिनी आदि के 
मोबाइल ऐप जैसे पोर्टल और ऐप का लाभ कैसे 
उठाया जाए। राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल 
(SACHET) https://sachet.ndma.gov.
in/ पर उपलब्ध है और मोबाइल ऐप (Sachet) 
का एडं्रॉइड और iOS ससं्करण क्रमशः Google 
Play और Apple स्टोर पर उपलब्ध है।

	 (झ)	 भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्लेटफॉर्म 
का महत्व और उपयोग।

6.5 	  एकीकृत एमई इस प्रकार आईआरएस-आईआरटी 
निर्माण के बार ेमें जागरूकता पैदा करने और किसी 
भी आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से मोचन करने 
के लिए राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों (कें द्र शासित 
प्रदशे ) की क्षमता-निर्माण के लिए एक इष्टतम, 
किफायती साधन प्रदान करता है। इस उद्देश्य से, 
एनडीएमए का सचंालन प्रभाग राज्य/बहु-राज्य 
स्तर पर और विशेष मामलों में, जिला-स्तर पर 
और सामूहिक सभाओ ंके आयोजनों में भी एकीकृत 
एमई आयोजित कर रहा है। आईआरएस पर स्टैंड-
अलोन प्रशिक्षण भी राज्य/कें द्र शासित प्रदशे/
सगंठनों के स्पष्ट अनरुोध पर आयोजित किया 
जाता है।

वर्ष 2022-2023 के दौरान आयोजित मॉक अभ्यास

6.6 	  प्रशिक्षण वर्ष 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च, 2023 
के दौरान, एनडीएमए ने 26 राज्यों/कें द्र शासित 
प्रदशेों को कवर करते हुए 22 एमई आयोजित किए 
हैं। एमई की झलकियां और मखु्य विवरण नीचे दिए 
गए हैं:-
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और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान कें द्र (एनसीएस), सशस्त्र बल, सीएपीएफ और 
एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया ।

दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

02 जून 
2022

राज्य: मध्य प्रदशे

परिदृश्य: बाढ़

आयोजन: राज्य मखु्यालय और 
सभी 52 जिलों के लिए राज्य 
स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस 
प्रशिक्षण और टेबल-टॉप अभ्यास।

बाढ़ उन प्राथमिक खतरों में से एक है जिसका सामना मध्य प्रदशे को 
समय-समय पर करना पड़ता है। इसलिए, बाढ़ के मौसम से ठीक पहले 
एक ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल-टॉप एक्सरसाइज 
(टीटीईएक्स) का आयोजन किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजेंद्र सिहं, सदस्य, एनडीएमए और अपर 
मखु्य सचिव (गहृ) ने सयंकु्त रूप से की और सलाहकार (एमई और 
आईआरएस), एनडीएमए ने सचंालन किया। सचिव (डीएम) और 
राहत आयकु्त, मध्य प्रदशे सरकार, राज्य/जिला दरु्घटना मोचन टीमों 
(आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए 
के अधिकारी, लाइन विभाग और पूर्व-चेतावनी (ईडब्ल्यू)  एजेंसियों/
कें द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि , 
सीएपीएफ और एनडीआरएफ सहित अन्य सभी हितधारकों ने भाग 
लिया।
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दिनाकं 
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

14, 22-23 
जून 2022

राज्य: जम्मू और कश्मीर

परिदृश्य: श्री अमरनाथ जी यात्रा

घटना: श्री अमरनाथ जी यात्रा-
2022  से पहले बहु-खतरा डीएम 
प्रशिक्षण 
• आईआरएस पर प्रशिक्षण
• समन्वय सम्मेलन
• टेबल-टॉप व्यायाम
• कृत्रिम अभ्यास

अमरनाथ जी यात्रा से पहले आपदा प्रबधंन पर प्रशिक्षण एक वार्षिक 
कार्यक्रम रहा है । जून 2022 में भी, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के 
विशेष अनरुोध पर, एनडीएमए ने इस यात्रा के प्रबंधन में शामिल सभी 
हितधारकों के लिए आपदा प्रबधंन पर प्रशिक्षण आयोजित किया । 
यह प्रशिक्षण यात्रा के दोनों मार्गों, यानी बालटाल एक्सिस  (जिला 
गदंरबल) और पहलगाम अक्ष (जिला अनंतनाग) पर अलग-अलग 
आयोजित किया गया था। एमई की अध्यक्षता प्रत्येक जिले के डीसी 
और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा की गई, जिसमें कें द्र शासित 
प्रदशे  और जिला प्रशासन, अन्य हितधारकों के साथ-साथ प्रथम 
मोचकों, जैसे:- एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सशस्त्र बल, सीएपीएफ 
और सामदुायिक स्वयसेंवकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 
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दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

29 जून, 
05-07 
जलुाई 
2022

राज्य: उत्तर प्रदशे

परिदृश्य: बाढ़

आयोजन: राज्य मखु्यालय 
और 40 बाढ़ सभंावित जिलों 
के लिए राज्य स्तरीय मॉक 
अभ्यास`।

बाढ़ उन प्राथमिक खतरों में से एक है जिसका सामना उत्तर प्रदशे राज्य 
को समय-समय पर करना पड़ता है। इसलिए, बाढ़ के मौसम से ठीक पहले 
एमई का आयोजन किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवतृ्त), 
सदस्य, एनडीएमए और उपाध्यक्ष, यूपीएसडीएमए ने सयंकु्त रूप से की 
और सचंालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया 
गया। सचिव (डीएम) और राहत आयकु्त, यूपी सरकार, राज्य /जिला 
दरु्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए 
और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और पूर्व-चेतावनी (ईडब्ल्यू) 
एजेंसियों/कें द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि, 
सीएपीएफ और एनडीआरएफ सहित अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

27 जलुाई 
2022

राज्य: झारखंड

परिदृश्य: बाढ़

आयोजन: राज्य मखु्यालय और 
22 जिलों के लिए राज्य स्तरीय 
ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण 
और टेबल-टॉप अभ्यास

बाढ़ उन प्राथमिक खतरों में से एक है जिसका सामना झारखंड राज्य को 
समय-समय पर करना पड़ता है। इसलिए, बाढ़ के मौसम से ठीक पहले 
एक ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टीटीईएक्स का आयोजन 
किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन 
(सेवानिवतृ्त), सदस्य, एनडीएमए और सचिव (डीएम), झारखंड सरकार 
ने की और सचंालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए 
ने किया। राज्य/जिला दरु्घटना प्रतिक्रिया टीमों (आईआरटी) के 
महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारियों, 
लाइन विभागों और पूर्व-चेतावनी (ईडब्ल्यू) एजेंसियों/कें द्रीय जल 
आयोग (सीडब्ल्यूसी), सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के 
प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।
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दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

19, 27-
29 जलुाई 
2022

राज्य: कर्नाटक

परिदृश्य: रासायनिक (औद्योगिक)

आयोजन: राज्य मखु्यालय और 
सभी 31 जिलों के लिए राज्य 
स्तरीय मॉक अभ्यास

कर्नाटक, दशे के सबसे अधिक औद्योगिक राज्यों में से एक है और फार्मा, 
रसायन और पेट्रो-रसायन उद्योगों का कें द्र है। आबादी वाले क्षेत्रों के 
नजदीक उद्योग होने से, औद्योगिक-रासायनिक आपदाओ ंसे जोखिम 
बढ़ जाता है। इसलिए, रासायनिक (औद्योगिक) आपदा परिदृश्य पर 
राज्य के लिए एक मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवतृ्त), 
सदस्य, एनडीएमए और आयकु्त (डीएम) केएसडीएमए/सचिव (राहत) 
ने की और सचंालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए 
द्वारा किया गया। राज्य/जिला दरु्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के 
महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, डीजी 
एफएएसएलआई, सीपीसीबी, एसपीसीबी, फैक्ट्री/उद्योग विभाग, प्रमखु 
दरु्घटना खतरा (एमएएच) इकाइयां और सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और 
एनडीआरएफ के प्रतिनिधि सहित अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।
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दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

23, 30 
अगस्त, 01 
सितम्बर 
2022

राज्य: तमिलनाडु

परिदृश्य: बाढ़

आयोजन: राज्य मखु्यालय और 
सभी 38 जिलों के लिए राज्य 
स्तरीय मॉक अभ्यास

बाढ़ प्राथमिक खतरों में से एक है जिसका तमिलनाडु राज्य समय-समय 
पर सामना करता है। इसलिए, बाढ़ परिदृश्य पर एक मॉक अभ्यास का 
आयोजन किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजेंद्र सिहं, सदस्य, एनडीएमए और अपर 
मखु्य सचिव और आयकु्त (राजस्व और डीएम), तमिलनाडु सरकार, 
जिसका सचंालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए 
द्वारा किया गया था। राज्य/जिला दरु्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के 
महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारियों, 
लाइन विभागों और ईडब्ल्यू एजेंसियों/सीडब्ल्यूसी, सशस्त्र बलों, 
सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी 
हितधारकों ने भाग लिया ।

दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

26 अगस्त, 
06-08 
सितंबर 
2022

राज्य: कें द्र शासित प्रदशे लद्दाख

परिदृश्य: भूकंप

आयोजन: कें द्र शासित प्रदशे  
मखु्यालय और उसके 02 जिलों 
के लिए कें द्र शासित प्रदशे - 
स्तरीय मॉक अभ्यास

कें द्र शासित प्रदशे लद्दाख भूकंपीय क्षेत्र-IV में है और भूकंप के प्रति 
अत्यधिक सवेंदनशील है। आपदा तैयारियों में नवगठित कें द्र शासित 
प्रदशे लद्दाख का मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए, भूकंप परिदृश्य 
पर एक मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन 
(सेवानिवतृ्त), सदस्य, एनडीएमए और डिवीजनल कमांडर, कें द्र शासित 
प्रदशे  लद्दाख ने की और सचंालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), 
एनडीएमए ने किया। सभंागीय आयकु्त और सचिव (राजस्व और डीएम), 
कें द्र शासित प्रदशे  लद्दाख, कें द्र शासित प्रदशे/जिला दरु्घटना मोचन टीमों 
(आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के 
अधिकारी, लाइन विभाग और एनसीएस, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और 
एनडीआरएफ के प्रतिनिधि, साथ में अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया ।
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दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

29 सितम्बर 
2022

राज्य: पजंाब

परिदृश्य: बाढ़

आयोजन: राज्य मखु्यालय और 
सभी 23 जिलों के लिए राज्य 
स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस 
प्रशिक्षण और टेबल-टॉप 
अभ्यास

बाढ़ उन प्राथमिक खतरों में से एक है जिसका सामना पजंाब राज्य को 
समय-समय पर करना पड़ता है। इसलिए, राज्य के लिए एक ऑनलाइन 
आईआरएस प्रशिक्षण और टीटीईएक्स का आयोजन किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवतृ्त), 
सदस्य, एनडीएमए और अपर मखु्य सचिव और वित्तीय आयकु्त 
(राजस्व), पजंाब सरकार ने की, जिसका सचंालन सलाहकार (एमई 
और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। राज्य/जिला दरु्घटना 
मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए और 
डीडीएमए के अधिकारियों, लाइन विभागों और ईडब्ल्यू एजेंसियों/कें द्रीय 
जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ 
के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया। 
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दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

12, 18-20 
अक्टूबर 
2022

राज्य: त्रिपरुा

परिदृश्य: भूकंप

आयोजन: राज्य मखु्यालय और 
सभी 08 जिलों के लिए राज्य 
स्तरीय मॉक अभ्यास।

त्रिपरुा राज्य भूकंपीय क्षेत्र-V में है। इसके अलावा, भारत के उत्तर-पूर्व 
(एनई) क्षेत्र में भूकंप का इतिहास रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में/उसके आसपास तीन एनडीआरएफ बटालियनें तैनात हैं। 
क्षेत्र में बड़े भूकंप की स्थिति में, इन बटालियनों के ससंाधनों को प्रभावित 
राज्यों में विभाजित करना होगा। इसलिए, एनडीआरएफ पर प्रतिस्पर्धी 
मांगों के साथ, और त्रिपरुा की कनेक्टिविटी को दखेते हुए, यह जरूरी 
है कि त्रिपरुा राज्य आईआरएस-आईआरटी निर्माण का उपयोग करके 
स्वर्णिम समय में त्वरित घरलूे प्रतिक्रिया दनेे के लिए पूरी तरह से तैयार 
रहे। इसलिए, भूकंप परिदृश्य पर एक मॉक अभ्यास आयोजित किया गया 
था । इसमें 1897 के 8.7 तीव्रता वाले शिलांग भूकंप का अनकुरण हुआ 
था। 

कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवतृ्त), 
सदस्य, एनडीएमए और प्रधान सचिव (राजस्व), त्रिपरुा सरकार ने की, 
जिसका सचंालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा 
किया गया। सचिव (राजस्व/डीएम), त्रिपरुा सरकार, राज्य/जिला दरु्घटना 
मोचन  टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए और 
डीडीएमए, लाइन विभागों और एनसीएस, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और 
एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने 
भाग लिया।
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दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

26 अक्टूबर, 
02-04 
नवबंर 
2022

राज्य: छत्तीसगढ़

परिदृश्य: बाढ़

आयोजन: राज्य मखु्यालय और 
सभी 33 जिलों के लिए राज्य 
स्तरीय मॉक अभ्यास

बाढ़ उन प्राथमिक खतरों में से एक है जिसका सामना छत्तीसगढ़ राज्य 
को समय-समय पर करना पड़ता है। इसलिए, बाढ़ परिदृश्य पर एक मॉक 
अभ्यास आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजेंद्र सिहं, सदस्य, एनडीएमए और सचिव 
(राजस्व एव ंडीएम), छत्तीसगढ़ सरकार, और सचंालन सलाहकार (एमई 
एव ं आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। राज्य/जिला दरु्घटना 
मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए 
और डीडीएमए के अधिकारियों, लाइन विभागों और ईडब्ल्यू एजेंसियों/
सीडब्ल्यूसी, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों 
के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

30 नवबंर 
2022

राज्य: महाराष्ट्र

परिदृश्य: बाढ़

आयोजन: राज्य मखु्यालय 
और सभी 36 जिलों के लिए 
आईआरएस प्रशिक्षण और 
टेबल-टॉप अभ्यास

महाराष्ट्र राज्य बाढ़ और शहरी बाढ़ से ग्रस्त है और पिछले कुछ वर्षों 
के दौरान मानसून से उत्पन्न बाढ़ के कारण जान-माल की हानि हुई है। 
इसलिए, बाढ़ परिदृश्य पर एक ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और 
टीटीईएक्स का आयोजन किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवतृ्त), 
सदस्य, एनडीएमए ने की और सचंालन सलाहकार (एमई और 
आईआरएस), एनडीएमए ने किया। सदस्य सचिव, महाराष्ट्र एसडीएमए, 
राज्य/जिला दरु्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, 
एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू 
एजेंसियों/सीडब्ल्यूसी, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के 
प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारक, भाग लिया।
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दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

19, 27-
29 दिसबंर 
2022

राज्य: केरल

परिदृश्य: बाढ़

आयोजन: राज्य मखु्यालय और 
सभी 14 जिलों के लिए राज्य 
स्तरीय मॉक अभ्यास

केरल राज्य बाढ़ और भूस्खलन से ग्रस्त है और पिछले कुछ वर्षों के 
दौरान मानसून से उत्पन्न और चक्रवाती बाढ़ के कारण जान-माल की 
हानि हुई है। इसलिए, बाढ़ परिदृश्य पर एक मॉक अभ्यास आयोजित 
किया गया था ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन 
(सेवानिवतृ्त), सदस्य, एनडीएमए और केरल सरकार के अपर  मखु्य 
सचिव (राजस्व और डीएम) ने की, जिसका सचंालन सलाहकार (एमई 
और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। राज्य/जिला दरु्घटना 
मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए 
और डीडीएमए, लाइन विभागों के अधिकारियों और ईडब्ल्यू एजेंसियों/
सीडब्ल्यूसी, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों 
के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया ।
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दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

24 जनवरी 
2023

राज्य : सिक्किम

परिदृश्य : भूकंप

आयोजन : राज्य मखु्यालय 
और सभी 06 जिलों के लिए 
राज्य स्तरीय ऑनलाइन 
आईआरएस प्रशिक्षण और 
टेबल-टॉप अभ्यास।

सिक्किम राज्य, जिसका अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र IV में है, में इसके 
आसपास भूकंपों का एक लंबा इतिहास रहा है (18 सितंबर 2011 - यहां 
एक बड़ा भूकंप (6.8) आया था, जिससे व्यापक क्षति हुई थी)। इसलिए, 
राज्य के लिए भूकंप परिदृश्य पर एक ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण 
और टीटीईएक्स आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवतृ्त), 
सदस्य, एनडीएमए और सचिव-सह-राहत आयकु्त, सिक्किम सरकार ने 
की, जिसका सचंालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए 
द्वारा किया गया। राज्य/जिला दरु्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के 
महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए और डीडीएमए, लाइन विभागों और 
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान कें द्र (एनसीएस), सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और 
एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने 
भाग लिया ।

दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

23, 31 
जनवरी-
02 फरवरी 
2023

राज्य: मिज़ोरम

परिदृश्य: भूकंप

आयोजन: राज्य मखु्यालय और 
09 जिले के लिए राज्य स्तरीय 
मॉक अभ्यास

राज्य भूकंपीय क्षेत्र-V में है। इसके अलावा, भारत के उत्तर-पूर्व (एनई) क्षेत्र 
में भूकंप का इतिहास रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में/उसके आसपास तीन एनडीआरएफ बटालियनें तैनात हैं। 
क्षेत्र में बड़े भूकंप की स्थिति में, इन बटालियनों के ससंाधनों को प्रभावित 
राज्यों में विभाजित करना होगा। इसलिए, एनडीआरएफ पर प्रतिस्पर्धी 
मांगों के साथ, और मिजोरम की कनेक्टिविटी को दखेते हुए, यह जरूरी 
है कि मिजोरम राज्य आईआरएस-आईआरटी निर्माण का उपयोग करके 
स्वर्णिम घटंों में त्वरित इन-हाउस मोचन दनेे के लिए पूरी तरह से तैयार 
रहे। इसलिए, भूकंप परिदृश्य पर एक मॉक अभ्यास आयोजित किया गया 
था । इसमें 1897 के 8.7 तीव्रता वाले शिलांग भूकंप को सिम्युलेट   किया  
गया था।
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दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

31 जनवरी, 
07-09 
फरवरी 
2023

राज्य: अडंमान और निकोबार 
द्वीप समूह कें द्र शासित प्रदशे

परिदृश्य: सनुामी

आयोजन: राज्य मखु्यालय और 
सभी 03 जिलों के लिए राज्य 
स्तरीय मॉक अभ्यास

कें द्र शासित प्रदशे में अडंमान और निकोबार द्वीप समूह के तीन जिले हैं। 
दक्षिण अडंमान, उत्तर और मध्य अडंमान और निकोबार। कें द्र शासित 
प्रदशे कई प्रकार के खतरों/ आपदाओ ं जैसे सनुामी, भूकंप, चक्रवात, 
बाढ़, सूखा, भूस्खलन, बैरने द्वीप में ज्वालामखुीय गतिविधि को दखेते हुए 
सवेंदनशील है। कें द्र शासित प्रदशे और उसके सभी जिलों के लिए सनुामी 
के परिदृश्य को दर्शाने वाला एक मॉक अभ्यास आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन 
(सेवानिवतृ्त), सदस्य, एनडीएमए ने की और सचंालन सलाहकार (एमई 
और आईआरएस), एनडीएमए ने किया। आयकु्त-सह-सचिव (डीएम), कें द्र 
शासित प्रदशे अडंमान और निकोबार द्वीप समूह, कें द्र शासित प्रदशे/
जिला दरु्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, 
एसडीएमए और डीडीएमए, लाइन विभाग और पूर्व चेतावनी एजेंसियों/ 
आईएनसीओआईएस, एनसीएस, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और 
एनडीआरएफ के अधिकारियों सहित अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवतृ्त), 
सदस्य, एनडीएमए और सचिव (डीएम और पनुर्वास), मिजोरम सरकार 
ने की, जिसका सचंालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए 
द्वारा किया गया। सचिव (राजस्व/डीएम), मिजोरम सरकार, राज्य/
जिला दरु्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, 
एसडीएमए और डीडीएमए, लाइन विभागों और एनसीएस, सशस्त्र बलों, 
सीएपीएफ और एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य सभी 
हितधारकों ने भाग लिया।
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दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

27 जनवरी, 
08-10 
फरवरी 
2023

राज्य: कें द्र शासित प्रदशे 
पडुुचेरी

परिदृश्य: चक्रवात

घटना: कें द्र शासित प्रदशे 
मखु्यालय और उसके 02 
जिलों के लिए कें द्र शासित 
प्रदशे स्तरीय मॉक अभ्यास

कें द्र शासित प्रदशे पडुुचेरी भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और 
इसमें पडुुचेरी और कराईकल, दो अलग-अलग जिले शामिल हैं । पडुुचेरी 
जिलों में पड्ुडुचेरी क्षेत्र और माहे और यानम की दो दूरस्थ प्रशासनिक 
इकाइया ँशामिल   हैं। पडुुचेरी, कराईकल, और बगंाल की खाड़ी पर हैं तथा 
पर यानम और माहे अरब सागर पर। कें द्र शासित प्रदशे का बड़ा हिस्सा 
चक्रवात, बाढ़ और भूकंप जैसे कई प्राकृतिक खतरों से ग्रस्त है और मखु्य 
रूप से उत्तर पूर्व मानसून से प्रभावित है। उष्णकटिबधंीय चक्रवातों के प्रति 
सवेंदनशील तटीय कें द्र शासित प्रदशे होने के कारण, चक्रवात परिदृश्य पर 
एक मॉक अभ्यास आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद 
अता हसनैन (सेवानिवतृ्त) ने की और सचंालन सलाहकार (एमई और 
आईआरएस) ने किया। सचिव (राजस्व/डीएम), कें द्र शासित प्रदशे  पडुुचेरी 
के साथ-साथ कें द्र शासित प्रदशे /जिला दरु्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) 
के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए और डीडीएमए, लाइन विभागों और 
ईडब्ल्यू एजेंसियों/आईएमडी, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ 
के अधिकारियों के साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया ।

दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

14, 21-
23 फरवरी 
2023

राज्य: आधं्र प्रदशे

परिदृश्य: रासायनिक 
(औद्योगिक)

आयोजन: राज्य मखु्यालय और 
09 जिलों के लिए राज्य स्तरीय 
मॉक अभ्यास

आधं्र प्रदशे दशे के सबसे अधिक औद्योगिक राज्यों में से एक है और 
फार्मा, रसायन और पेट्रो-रसायन उद्योगों का कें द्र है। आबादी वाले क्षेत्रों 
के नजदीक उद्योग होने से, औद्योगिक-रासायनिक आपदाओ ंसे जोखिम 
बढ़ जाता है। इसलिए, रासायनिक (औद्योगिक) आपदा परिदृश्य पर राज्य 
के लिए एक मॉक अभ्यास आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद 
अता हसनैन (सेवानिवतृ्त) ने की और सचंालन सलाहकार (एमई और 
आईआरएस), एनडीएमए ने किया। प्रबधं निदशेक, एपीएसडीएमए, आधं्र 



73

दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

16 फरवरी, 
01-03 मार्च 
2023

राज्य: गोवा

परिदृश्य: चक्रवात

आयोजन: राज्य मखु्यालय 
और उसके 02 जिलों के लिए 
राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास

हालाकँि गोवा को आज तक किसी भी बड़ी आपदा से प्रभावित नहीं होने 
का सौभाग्य मिला है, फिर भी यह बाढ़, चक्रवाती तूफान, भूस्खलन, खनन 
खतरों और समदु्री कटाव, आग, औद्योगिक दरु्घटनाओ ंआदि जैसे खतरों/
आपदाओ ंके प्रति सवेंदनशील है। गोवा एक छोटा राज्य है जिसमें केवल 02 
जिले हैं अर्थात् उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। उष्णकटिबधंीय चक्रवातों 
के प्रति सवेंदनशील तटीय राज्य होने के कारण, चक्रवात परिदृश्य पर एक 
मॉक अभ्यास आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद 
अता हसनैन (सेवानिवतृ्त) ने की और सचंालन सलाहकार (एमई और 
आईआरएस) ने किया। सचिव (डीएम/राजस्व), गोवा सरकार, राज्य/जिला 
दरु्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए 
और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू एजेंसियां/
आईएमडी, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ, सभी के साथ 
अन्य हितधारकों ने भाग लिया ।

प्रदशे सरकार, राज्य/जिला दरु्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के 
महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, डीजी 
एफएएसएलआई, सीपीसीबी, एसपीसीबी, फैक्टरी/उद्योग विभाग, प्रमखु 
दरु्घटना खतरा (एमएएच) इकाइयां और सशस्त्र के प्रतिनिधि बलों, 
सीएपीएफ और एनडीआरएफ सहित अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।
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एकीकृत  मॉक अभ्यास प्रक्रिया की फीडबैक साझा करना:

6.7 	  प्रत्येक मॉक अभ्यास के सफल सचंालन के बाद, फीडबैक को सबंधंित राज्य/कें द्र शासित प्रदशे के साथ साझा किया जाता 
है, जिसमें भारत को एक आपदा रोधी दशे बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनकी तैयारियों में सधुार करने और उनकी 
क्षमताओ ंका निर्माण करने के लिए पहचाने गए सर्वोत्तम पद्धतियों  और चूकों  पर प्रकाश डाला जाता है।

वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक एमई कैलेंडर का अतंिम रूप :

6.8 	 वार्षिक मॉक अभ्यास कैलेंडर तैयार करने के उद्देश्य से दिनांक 17 मार्च, 2023 को सभी राज्यों और कें द्र शासित प्रदशेों के 
साथ परामर्शी सम्मेलन आयोजित किया गया और तदनसुार, कार्यक्रम को अतंिम रूप दिया गया।

दिनाकं
राज्य, आपदा परिदृश्य और 

आयोजन 
टिप्पणियां

15, 21-23 
मार्च, 2023

राज्य: पश्चिम बगंाल

परिदृश्य: चक्रवात

आयोजन: राज्य मखु्यालय 
और 08 जिलों के लिए राज्य 
स्तरीय मॉक अभ्यास

पश्चिम बगंाल राज्य बाढ़, चक्रवाती तूफान, भूस्खलन, खनन खतरों और 
समदु्री कटाव, आग, औद्योगिक दरु्घटनाओ ंआदि जैसे कई खतरों/आपदाओ ं
के प्रति सवेंदनशील है। राज्य के 08 तटीय जिले दक्षिण-पश्चिम मानसून के 
दौरान चक्रवात आपदा के प्रति अत्यधिक सवेंदनशील हैं। इसलिए, 08 
चक्रवात सभंावित जिलों के लिए चक्रवात परिदृश्य पर एक मॉक अभ्यास 
आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद 
अता हसनैन (सेवानिवतृ्त) ने की और सचंालन सलाहकार (एमई और 
आईआरएस) ने किया। सचिव (डीएम/राजस्व), पश्चिम बगंाल सरकार, 
राज्य/जिला दरु्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, 
एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू 
एजेंसियां/आईएमडी, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ, साथ ही 
अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया ।



75

परमाणु ऊर्जा सयंतं्रों (एनपीपी) के लिए ऑफ-
साइट आपातकालीन अभ्यास (ओएसईई)

6.9    एनडीएमए ने 11 अक्टूबर 2022 को एनपीपी केएपीएस 	
काकरापार ( जिला : सूरत, गजुरात) और दिनांक 14 
दिसबंर, 2022 को एनपीपी आरएपीएस रावतभाटा 
(जिला : चित्तौड़गढ़ , राजस्थान) में “एकीकृत कमान 
नियतं्रण और मोचन” मोड में रडेियोलॉजिकल ऑफ-
साइट आपातकालीन अभ्यास (ओएसईई) में भाग लिया। 
विस्तृत फीडबैक राज्य अधिकारियों और परमाण ुऊर्जा 
(डीएई) विभाग के साथ साझा की गई है।

विदेशों के साथ सयुंक्त मॉक अभ्यास

6.10 	आपदा की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, इसलिए 
पड़ोसी दशेों के साथ-साथ क्षेत्रीय सहयोग समूहों के साथ 
समतु्थानशील बनाने पर काम करना समय की मांग है। 
विदशेों के साथ सयंकु्त एमई अभ्यास आपसी सीखने और 
सामान्य मानकों और प्रोटोकॉल को अपनाने में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं ताकि बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए 
कुशल और प्रभावी मोचन के लिए गोल्डन समय के दौरान 
न्यूनतम समय के भीतर एक-दूसर ेकी जरूरतों को पूरा 
किया जा सके। विदशे मंत्रालय, गहृ मंत्रालय, स्वास्थ्य 
एव ं परिवार कल्याण मंत्रालय, मखु्यालय भारतीय रक्षा 
सेवा (सेना, नौसेना, वाय ुसेना और भारतीय तट रक्षक 
बल), एनडीआरएफ और चयनित राज्यों जैसे सबंधंित 
हितधारकों की भागीदारी के साथ एनडीमए ऐसे सयंकु्त 

एमई और टेबल टॉप अभ्यास (टीटीईएक्स) का समन्वय 
और सचंालन कर रहा है। दिनांक 01 अप्रैल 2022-31 
मार्च 2023 के दौरान आयोजित ऐसे सयंकु्त एमई का 
विवरण इस प्रकार है:

	 •	ब् रिक्स विशेषज्ञ स्तरीय कार्यशाला दिनांक 26 
जलुाई, 2022 को आयोजित की गई और ब्रिक्स 
शहरी खोज और बचाव सिमलेुशन अभ्यास (ब्रिक्स 
SIMEX 2022) 27 से 29 जलुाई 2022 तक 8वीं  
बटालियन मखु्यालय गाजियाबाद में आयोजित 
किया गया। 

	 •	 वार्षिक सयंकु्त एचएडीआर त्रि-सेवा अभ्यास-2022 
(अभ्यास-समन्वय) आसियान सदस्य राज्यों 
की भागीदारी के साथ 01-03 नवबंर 2022 से 
आईएएफ (मखु्यालय आईडीएस) द्वारा वायसेुना 
स्टेशन, आगरा में आयोजित किया गया।

	 •	क्वाड  मानवीय सहायता एव ं आपदा राहत 
(एचएडीआर) टेबल टॉप एक्सरसाइज (टीटीईएक्स) 
सभी क्वाड सदस्य दशेों की भागीदारी के साथ 
विदशे मंत्रालय द्वारा दिनांक 12-14 दिसबंर 2022 
को आयोजित की गई।

	 •	क्वाड  महामारी तैयारी अभ्यास (क्यूपीपीई) और 
अतंिम टीटीईएक्स दिनांक 15 दिसबंर, 2022 को 
विदशे मंत्रालय और स्वास्थ्य एव ंपरिवार कल्याण 
मंत्रालय द्वारा क्वाड सदस्य राज्यों की भागीदारी के 
साथ आयोजित किया गया।
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भूकंप प्रभावित तुर्कि ये और सीरिया को 
एचएडीआर/यूएसएआर की सहायता (ऑपरशेन 
दोस्त)

6.11  एनडीएमए ने डीएम अधिनियम 2005 की धारा 6(2)
(एच) के तहत अधिदशे के अनसुार भारत सरकार 
के निर्देशों पर भूकंप प्रभावित तरु्की और सीरिया 
(ऑपरशेन दोस्त) को एचएडीआर शहरी खोज एव ंबचाव 
(यूएसएआर) सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय दल 
की लामबदंी का समन्वय किया। एनडीआरएफ की 03 
टीम और भारतीय सेना के मोबाइल हॉस्पिटल (60 पैरा 
फील्ड) की टीमों ने क्षतिग्रसत इमारत खोज एव ंबचाव 
(सीएसएसआर) ऑपरशेन किए,  तथा दिनांक 07/08 
फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 तक भूकंप पीड़ितों 
को राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता प्रदान की। 
सीरिया तक भी राहत सामग्री की सहायता पहुचंाई गई। 

	 इसके बाद, एनडीएमए ने दिनांक 28 फरवरी, 2023 
को लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, पीवीएसएम, 
यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम** 
(सेवानिवतृ्त), सदस्य, एनडीएमए की अध्यक्षता में एक 
डीब्रीफिग सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान 
कें द्र (एनसीएस), विदशे मंत्रालय (एमईए), भारतीय वाय ु
सेना (आईएएफ), एनडीआरएफ के कंटीन्जेंट कमांडरों 
के साथ-साथ 60 पैरा फील्ड अस्पताल, और सेना ने 
अपने प्रत्यक्ष अनभुव साझा करते हुए अपनी प्रस्तुतियां 
दीं।  इसके बाद सभी प्रतिभागियों अर्थात विदशे मंत्रालय, 
एनडीआरएफ, सेना, आईएएफ, मखु्यालय आईडीएस 
(एमओडी), एनसीएस, एनआईडीएम, सेंट्रल बिल्डिंग 
रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) और तरु्कि ये और 
सीरिया में भारतीय दूतावास (ऑनलाइन मोड के माध्यम 
से) द्वारा पहचानी गई चूकों , सर्वोत्तम पद्धतियों  और 
सीखे गए सबक के बार ेमें अपने विचार व्यक्त किए। 
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एनडीआरएफ द्वारा जिला स्तरीय मॉक 
एक्सरसाइज कार्यक्रम	

6.12 	  माननीय गहृ मतं्री द्वारा समीक्षा

	 माननीय कें द्रीय गहृ मंत्री जी ने दिनांक 30 जून, 2020 
को  दशे की आपदा प्रबधंन गतिविधियों की समीक्षा की 
और उसके बाद निर्देश दिया कि निम्नलिखित उद्देश्यों के 
लिए दशे के प्रत्येक जिले में हर तीन साल में कम से कम 
एक बार मॉक अभ्यास आयोजित किया जाना चाहिए:

	 (क)	 प्रत्येक जिला आपदा मोचन के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षित 
टीमों का गठन सनुिश्चित करना। 

	 (ख)	 प्रत्येक जिले की आपदा प्रबधंन योजनाओ ं की 
क्षमता और उसके तैयारी घटक का परीक्षण करना।

	 (ग)	विभि न्न हितधारकों के बीच और अधिक सामंजस्य 
और समन्वय स्थापित करना।

6.13 	यह भी निदशेित किया गया  कि जिले के मॉक अभ्यास 
वाले दिन, सबंधंित जिले और राज्य/कें द्र शासित प्रदशे 
की अग्निप्रशमन और आपातकालीन सेवाए ं (एफ एडं 
ईएस) भी अपने अधिकार क्षेत्र में स्कू लों का दौरा करेंगी 
और जिले में पूर्व चिन्हित विद्यालयों में 10 से 20 मॉक 
ड्रिल आयोजित करेंगी। 

6.14 	निदशेों के अनसुार, एनडीआरएफ को जिला स्तर पर 
मॉक अभ्यास आयोजित करने का काम सौंपा गया है। 
वर्ष 2020-21 से एनडीआरएफ द्वारा आयोजित जिला 
स्तरीय एमई इस प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष कवर किये गये जिले
2020-21 98

2021-22 239

2022-23 331

2023-24 244 जिलों के लिए योजना बनाई गई है 

एनडीएमए के सदस्यों ने दिनांक 16 सितंबर, 2021 और दिनांक 07 सितंबर, 2022 को जिला स्तरीय मॉक अभ्यास पर 
एनडीआरएफ के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें एनडीआरएफ ने बताया उसके नियतं्रण के  बाहर कारणों जैसे- मानसून 
का मौसम, चक्रवात और कोविड-19 महामारी के अलावा अन्य आपदाओ ंके कारण  एमई के सचंालन में काफी बैकलॉग है। 
इसलिए, तीन साल की अवधि के भीतर दशे के सभी जिलों में एमई आयोजित करने का अपेक्षित लक्ष्य सभंव नहीं लगता है। 
हालाकँि, वांछित लक्ष्य हासिल करने के लिए हर सभंव प्रयास किये जा रहे हैं।

आपदा जोखिम प्रबधंन में महिलाओ ंकी व्यापक भागीदारी और नेतृत्व

6.15   एनडीएमए द्वारा सीएपीएफ से सबंधंित एनडीआरएफ बटालियनों में प्रतिनियकु्ति पर अधिकृत सामान्य ड्यूटी (जीडी) महिला 
कर्मियों को प्रदान करने के लिए गहृ मंत्रालय के परामर्श से ठोस प्रयास किए गए हैं। परिणामस्वरूप, कुल 239 जीडी महिला 
कर्मी एनडीआरएफ में शामिल हो गई हैं।

ससंद भवन के लिए सगु्राह्य अभ्यास और प्रदर्शन

6.16 	 एनडीएमए ने भूकंप आपातकाल के दौरान आपातकालीन तैयारियों और मोचन पर ससंद भवन के साथ-साथ नॉर्थ और साउथ 
ब्लॉक के लिए प्रदर्शन और मॉक अभ्यास के सचंालन के लिए दिनांक 20.03.2023 को एक अवधारणा नोट तैयार किया। इस 
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6.17	नि यतं्रण कक्ष गतिविधियाँ

	 (क) 	एनडीएमए ने 13 मई, 2022 को दक्षिण-पश्चिम 
मानसून के लिए प्री-मॉनसून स्थिति की समीक्षा के 
लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक में पूर्व चेतावनी 
एजेंसियों, मोचन एजेंसियों और बाढ़ सभंावित 
राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों के स्थानीय आयकु्तों 
ने भाग लिया। बैठक में आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, 
एनआरएससी और एनडीआरएफ सहित विभिन्न 
एजेंसियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई ं। मखु्यालय 

आईडीएस और डीएम डिवीजन, एमएचए द्वारा 
भी इनपटु प्रदान किए गए थे। बैठक में मानसून-
पूर्व एनडीआरएफ की तैनाती, सशस्त्र बलों के साथ 
अग्रिम समन्वय, आईडीआरएन डेटाबेस आदि के 
लिए एसडीआरएफ, सी.डी. वॉलियन्टर्स, होमगार्ड, 
आपदा मित्र, राज्यों/कें द्र शासित क्षेत्रों के नामित 
नोडल अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय पर 
विचार-विमर्श किया गया। 

	 (ख)	 एनडीएमए ने कें द्रीय गहृ सचिव की अध्यक्षता में, 
विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 18 व 19 

श्रृंखला में, उक्त घटना के पूर्वोभ्यास के रूप में सवेंदीकरण अभ्यास और प्रदर्शन की तैयारी के उपाय के तौर पर एनडीएमए 
ने 29 मार्च 2023 को सदस्य (एसएएच) की अध्यक्षता में एमएचए, एनडीआरएफ, दिल्ली पलुिस, आईबी, एनएसजी, दिल्ली 
फायर सर्विस, ससंद सरुक्षा सेवा आदि की भागीदारी के साथ समन्वय बैठक आयोजित की, ताकि तौर-तरीकों पर चर्चा की जा 
सके और उन्हें अतंिम रूप दिया जा सके। तदनसुार, एनडीएमए ने दिनांक 03 और 05 अप्रैल 2023 को माननीय सांसदों और 
कर्मचारियों के लिए सवेंदीकरण अभ्यास और प्रदर्शन का आयोजन किया । इस कार्यक्रम में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री 
ओम बिरला के साथ अन्य माननीय सांसदों और कर्मचारियों ने भाग लिया।
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मई, 2022 को दक्षिण-पश्चिम मानसून 2022 हेत ु
तैयारियों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 
राज्यों/कें द्र शासित क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभागों 
के राहत आयकु्तों/सचिवों ने वार्षिक सम्मेलन में 
भाग लिया। एनडीएमए ने एजेंडा आइटम तैयार 
किए, वर्तमान परियोजनाओ/ंयोजनाओ ं के सबंधं 
में प्रस्तुति दी और सम्मेलन के दौरान विभिन्न 
सत्रों का सचंालन किया। आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, 
जीएसआई, एनआरएससी (इसरो), मखु्यालय 
आईडीएस (एमओडी), एनआईसी, एमएचए, 
एनडीआरएफ और कुछ राज्यों सहित विभिन्न 
कें द्रीय एजेंसियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई,ं उसके 
बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून की तैयारियों के बार ेमें 
विचार-विमर्श किया गया और सर्वोत्तम पद्धतियों  
और सीखे गए सबक साझा किए गए।

	 (ग) 	 एनडीएमए ने दिसबंर 2022 के महीने में दक्षिणपूर्व 
बगंाल की खाड़ी में आसन्न चक्रवात ‘मैंडोस’ के 
मद्देनजर प्रभावित राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों और 
अन्य हितधारकों द्वारा उठाए गए निवारक उपायों 
की बारीकी से निगरानी की। एनडीएमए ने प्रभावित 
राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों को एसएमएस सामग्री 
के साथ एडवाइजरी ‘क्या करें और क्या न करें’ 
जारी की और मोचक बलों यानी एनडीआरएफ, 
आईसीजी और भारतीय सशस्त्र बलों की तैनाती के 
लिए राज्य सरकार/कें द्र शासित प्रदशे प्रशासन के 

दिनाकं विषय/कार्यक्रम 

10-12 मई 2022
एनडीएमए ने गजुरात राज्य के लिए दरु्घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 
आयोजित किया।

11 मई 2022
एनडीएमए ने एशियन रक्षा मंत्रियों (एडीएम) की बैठक के चौथे चक्र में तथा एचएडीआर पर एक्सपर्ट 
वर्किं ग ग्रुप (2021-2023) में "आपदा रोधी बनुियादी ढांचा" विषय पर प्रस्तुति दी और दिनांक 
12.05.2022 को मॉडरटेर के रूप में भी भाग लिया।

07 जलुाई 2022

सचिव प्रभारी, एनडीएमए की अध्यक्षता में रले मंत्रालय, डीएम प्रभाग गहृ मंत्रालय, एनडीआरएफ 
और उत्तराखंड सरकार के प्रमखु सचिव/राहत आयकु्त, सचिव (स्वास्थ्य), सचिव (यातायात), सचिव 
(पर्यटन) डीजीपी, डीएम (हरिद्वार), यात्रा नोडल अधिकारी, एसएसपी, हरिद्वार के साथ कांवड यात्रा-
2022 के सबंधं में एक पूर्व तैयारी बैठक का आयोजन किया। 

परामर्श से आवश्यक समन्वय जारी किया। 

	 (घ) 	 मोरबी (गजुरात) में केबल ब्रिज ढहने की घटना के 
दौरान किए गए एसएआर ऑपरशेन के सबंधं में 
13 दिसबंर, 2022 को एनडीआरएफ के साथ एक 
डीब्रीफिग सत्र आयोजित किया और पूर ेदशे में जी-
20 आयोजनों का सरुक्षित सचंालन सनुिश्चित करने 
के लिए आपदा मोचन की तैयारियों और क्षमता-
निर्माण के सबंधं में कार्रवाई की रूपरखेा तैयार की।

(ड.) 	 दवेघर रोपवे घटना के बाद, एनडीएमए ने दशे 
में रोपवे परियोजनाओ ं पर सकंट के हालात पर  
प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारियों के उपायों 
की समीक्षा करने के उद्देश्य से 25 जनवरी 2023 
को एनडीएमए के सदस्य और सचिव प्रभारी की 
अध्यक्षता में एमएचए, सड़क परिवहन एव ंराजमार्ग 
मंत्रालय (एमओआरटीएच), एनडीआरएफ, 
एनआईडीएम और बीआईएस की भागीदारी के 
साथ एक सलाहकार सम्मेलन का आयोजन किया। 

अतिरिक्त गतिविधियां

6.18	वित्त  वर्ष 2022-2023 में, एनडीएमए ने विभिन्न एजेंसियों 
और सगंठनों के लिए कई मदु्दों पर विशेष मार्गदर्शन प्रदान 
किया, जागरूकता अभियान चलाया और कार्यशालाए ं
आयोजित कीं। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया 
है:-
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16 अगस्त 2022
एनडीएमए ने 16 अगस्त 2022 को गहृ मंत्रालय द्वारा परमाण ुऊर्जा सयंतं्रों में किसी भी दरु्घटना से 
निपटने के लिए कार्य योजना और तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक में भाग लिया।

27-28 अगस्त 
2022

भारतीय तटरक्षक बल द्वारा दिनांक 27-28 अगस्त, 2022 से चेन्नई में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय 
समदु्री खोज बचाव कार्यशाला और अभ्यास - 2022 (SAREX - 22) में भाग लिया ।

30-31 अगस्त 
2022

एनडीएमए ने उत्तर प्रदशे राज्य के लिए दरु्घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) प्रशिक्षण आयोजित 
किया।

31 अक्टूबर 2022 
से 03 नवबंर 2022 

तक

एनडीएमए ने INCOIS हैदराबाद में राष्ट्रीय सनुामी रडेी बोर्ड की बैठक और सनुामी मानक सचंालन 
प्रक्रिया कार्यशाला में भाग लिया।

10 जनवरी 2023
एनडीएमए और एमएचए ने निरापद, सरुक्षित और आपदा समतु्थानशील जी-20 आयोजनों और 
शिखर सम्मेलन को सनुिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ द्वारा एचएजेडएमएटी वाहन की खरीद में 
तेजी लाने के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की बैठक आयोजित की।

10 जून 2022

07 सितम्बर 2022

03 फरवरी 2023

एनडीएमए द्वारा एनडीआरएफ के साथ बातचीत और विचार-मंथन:

•  लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन , पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम** 
(सेवानिवतृ्त), सदस्य, एनडीएमए ने एनडीआरएफ में अतिरिक्त 34 क्षेत्रीय मोचन कें द्र (आरआरसी) 
की स्थापना और सभी 08 परमाण ुऊर्जा सयंतं्रों (एनपीपी) के शून्य बिदं ुपर एनडीआरएफ स्थापित 
करने के माननीय कें द्रीय गहृ मंत्री के निर्देशों के मद्देनजर पहले से स्वीकृत 03 आरआरसी के स्थान में 
बदलाव के सबंधं में एनडीआरएफ के सशंोधित प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए दिनांक 10.06.2022 
को गहृ मंत्रालय में कें द्रीय गहृ सचिव की अध्यक्षता में बैठक में भाग लिया।  तदनसुार, 34 आरआरसी 
(28 आरआरसी - एनडीआरएफ का पूर्व प्रस्ताव+एनपीपी के लिए नए प्रस्तावित 06 आरआरसी) के 
लिए सशंोधित प्रस्ताव की सिफारिश की गई ।

•  एनडीएमए ने एनडीआरएफ के साथ विविध विषयों पर दिनांक 07 सितंबर, 2022 को सदस्य-
सह-सचिव प्रभारी एनडीएमए की अध्यक्षता में सपंन्न समीक्षा बैठक का सचंालन किया जिसमें अन्य 
बातों के साथ-साथ जिला-स्तर एमई की सचंालन चनुौतियां, तिमाही फीडबैक और एनडीआरएफ 
अकादमी द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों पर चर्चा की गई़। 

•  भारतीय प्रबंधन ससं्थान (आईआईएम) रोहतक के परामर्श से समीक्षा की जा रही एनडीआरएफ 
के प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) में सहायता की और एनडीआरएफ के टीएनए के बार ेमें 
दृष्टिकोण, अपेक्षाओ ंऔर विचारों पर चर्चा करने के लिए कें द्रीय गहृ सचिव की अध्यक्षता में आयोजित 
बैठक में भाग लिया।
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6.19	  सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) 
आधारित एकीकृत  चेतावनी प्रणाली (सैशे) 
चरण-I

पृष्ठभूमि

1.	 सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) मानक सदंशे 
प्रारूप को परिभाषित किया गया है जिसमें सभी प्रासगंिक 
विवरण शामिल हैं,  जैसे:- खतर े का प्रकार, इसकी 
तीव्रता, अवधि, प्रभाव का क्षेत्र, अनवुर्ती कार्रवाई आदि। 
दनुिया भर में मानकीकरण और अतंर कार्य क्षमता को 
लागू करने के अलावा, सीएपी सदंशे कुशल रूटिग, 
प्राथमिकताकरण, जियो टारगेटिग आदि को भी सक्षम 
बनाता है। सीएपी अनपुालन सिस्टम और जीएसएम 
नेटवर्क , रडेियो, टेलीविजन, जन सूचना सिस्टम, तटीय 
सायरन आदि जैसे उपकरण सीएपी आधारित अलर्टिंग 
सिस्टम के साथ प्लग एडं प्ले कर सकते हैं। उपयकु्त 
इंटरऑपरबेिलिटी को परिवर्तित करने वाले उपकरणों 
द्वारा भी गैर-अनपुालक और परुानी प्रणालियों और 
उपकरणों को इंटरफेस किया जा सकता है।

परियोजना सकं्षेप

6.20 एनडीएमए ने चेतावनी उत्पन्न करने वाली एजेंसियों, 
चेतावनी प्रसारित वाली एजेंसियों और आपदा प्रबधंन 
प्राधिकरणों को सीएपी आधारित प्लेटफॉर्म पर एकीकृत 
करने के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना का सजृन किया। 
तमिलनाडु में एक प्रायोगिक परियोजना के सफल 
कार्यान्वयन के बाद, सीएपी परियोजना के चरण-1 के 
अखिल भारतीय कार्यान्वयन को सरकार द्वारा मंजूरी द े
दी गई। यह परियोजना निम्नलिखित हितधारकों के बीच 
चेतावनी के प्रवाह को स्वचालित करगेी :-

	 (क) 	चेतावनी जारी करने वाली एजेंसियां: सभी प्रकार 
के खतरों के लिए चेतावनी जारी उत्पन्न करने 
वाली एजेंसिया ँइस प्रकार हैं:-

	 i.	 भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)।

ii.	 कें द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)।

iii.	 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा कें द्र 
(इनकोइस)।

iv.	 रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनसुधंान प्रतिष्ठान 
(डीजीआरई)।

v.	 भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई)

(ख) 	 चेतावनी अनमुोदन एजेंसियां: राष्ट्रीय स्तर 
(एमएचए) और राज्य स्तर (एसडीएमए) पर आपदा 
प्रबधंन प्राधिकरण, जैसा कि चेतावनी पर लागू होता 
है, चेतावनी के प्रसार के लिए अनमुोदन प्राधिकारी 
होंगे।

 	(ग) 	 चेतावनी प्रसारण एजेंसियां: । स्थानीय भाषा में 
जियो-लक्षित चेतावनी निम्नलिखित माध्यमों से 
प्रसारित की जाएगी:-

	 i.	 मोबाइल फोन पर एसएमएस और सेल प्रसारण 
(सीबी)।

	 ii.	 टेलीविजन, केबल टीवी, सैटेलाइट टीवी (डीटीएच) 
और रडेियो स्टेशन जैसी प्रसारण मीडिया

	 iii.	 इंटरनेट द्वारा सोशल मीडिया, ब्राउज़र अलर्ट और 
आरएसएस फ़ीड पर।

	 iv.	 रलेवे स्टेशनों पर सार्वजनिक सूचना प्रणाली।

	 v.	 तटीय सायरन और अन्य परम्परागत सामदुायिक 
चेतावनी प्रणालिया।ँ

	 vi.	 गगन और नाविक उपग्रह चैनल

	 vii.	 गूगल एकीकरण

	 viii.	 मोबाइल एप्लिकेशन और राष्ट्रीय आपदा चेतावनी 
पोर्टल



82

परियोजना विस्तार

6.21  यह परियोजना सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स 
(सी-डॉट) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। सामान्य 
चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) परियोजना (चरण-I) के 
लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 23 
अगस्त 2021 को कार्य आदशे जारी कर दिया गया है। 
परियोजना को फरवरी 2023 तक 18 महीनों में पूरा 
किया जाना था, लेकिन तटीय सायरन के लिए पीओसी 
और रिलायसं जियो के लिए सेल प्रसारण, कार्यान्वयन 
स्वचालित पीसीआर, गूगल सेवाओ ंके साथ एकीकरण, 
एनआईसी क्लाउड की आपदा पनुर्बहाली कार्यक्षमता 
आदि कुछ गतिविधियों को 18 महीने की निर्धारित अवधि 
के भीतर पूरा नहीं किया जा सका। इसलिए, सी-डॉट ने 
निम्नलिखित हासिल करने के लिए छह महीने का समय 
मांगा है:-

	 i.	 आईएमडी, इनकोइस, सीडब्ल्यूसी, डीजीआरई 
और एफएसआई के साथ एकीकरण।

	 ii.	 एसएमएस चेतावनी के लिए सभी प्रचालन दूरसचंार 
सेवा प्रदाताओ ं(टीएसपी) के साथ एकीकरण।

	 iii.	 मोबाइल एप्लिकेशन और राष्ट्रीय आपदा चेतावनी 
पोर्टल का विकास और प्रकाशन।

	 iv.	 इंटरनेट ब्राउज़र सूचनाओ ंके माध्यम से चेतावनी 
का विकास और प्रकाशन।

	 v.	 गूगल चेतावनी के साथ एकीकरण और आरएसएस  
फ़ीड का प्रकाशन।

	 vi.	 गगन और नाविक सैटेलाइट कें द्रों के साथ एकीकरण

	 vii.	 सभी टीएसपी के लिए  टीवी, तटीय सायरन, 
आईआर पीए सिस्टम, एआईआर रडेियो स्टेशन 
और सी.बी. हेत ुअवधारणा का प्रमाण (पीओसी)। 

परियोजना प्रगति पर है

6.22 	   परियोजना का प्रभाव

	 •	 चेतावनी की त्वरित अधिसूचना, अनमुोदन और 
प्रसार के लिए सभी हितधारकों का निर्बाध वेब 
आधारित एकीकरण।

	 •	 नागरिकों और मोचकों को अलर्ट का लगभग 
वास्तविक समय पर प्रसार, जिससे जीवन और 
सपंत्ति के नकुसान को कम करने के लिए तैयारी 
सनुिश्चित की जा सके।

	 •	 त्वरित प्रसार के लिए क्षेत्रीय स्थानीय भाषा में जियो 
लक्षित चेतावनी। 

	 •	 चेतावनी अनमुोदन/सपंादन करने और प्रसार के 
लिए मीडिया चनुने हेत ु आपदा प्रबधंकों को वेब 
आधारित डैशबोर्ड।

	 •	 आपदा प्रबधंकों के लिए शक्तिशाली जीआईएस 
आधारित विश्लेषणात्मक उपकरण।

6.23	 आपदा आपात स्थितियों के लिए 
ईआरएसएस (डायल 112) का विस्तार ”

पृष्ठभूमि

6.24. आपातकालीन मोचन सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 
(डायल 112) आपात स्थिति में नागरिकों के लिए अखिल 
भारतीय एकल नंबर (112) आधारित आपातकालीन 
मोचन प्रणाली है। पलुिस सहायता, अग्निप्रशमन, 
एम्बुलेंस, महिला सरुक्षा, बाल सरुक्षा आदि से सबंधंित 
घटनाओ ंपर तत्काल सहायता के लिए नागरिक वॉयस 
कॉल, एसओएस, एसएमएस, ईमेल, वेब रिक्वेस्ट और 
मोबाइल ऐप पर पैनिक बटन के माध्यम से मदद का 
अनरुोध कर सकते हैं। गहृ मंत्रालय (डब्ल्यूएस प्रभाग) 
द्वारा शरुू की गई परियोजना सभी 36 राज्यों/कें द्र शासित 
प्रदशेों में (28 राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों में सी-डेक द्वारा 
और 08 राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों में सी-डेक के अलावा 
अन्य वेन्डर्स द्वारा) लागू की गयी है। ईआरएसएस ने 
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आसन्न आपदाओ ंसे सबंधंित आपातकालीन कॉल्स को 
सपोर्ट  नहीं किया और एसईओसी और आपदा मोचकों के 
साथ एकीकृत नहीं किया।

परियोजना सकं्षेप

6.25    माननीय प्रधान मंत्री के ‘दशे भर में सभी आपात स्थितियों 
के लिए एकल सकंट नम्बर’ के दृष्टिकोण को लागू करने के 
लिए, एनडीएमए ने “आपदा आपात स्थितियों के लिए 
ईआरएसएस का विस्तार” परियोजना पर विचार किया 
है। परियोजना में आपदा आपात स्थितियों से निपटने के 
लिए मौजूदा ईआरएसएस प्रणाली का विस्तार किया है। 
परियोजना की मखु्य विशेषताए ंइस प्रकार हैं:-

	 क.	 आपदा आपात स्थितियों से निपटने के लिए मौजूदा 
ईआरएसएस समाधान का संवर्द्धन।

	 ख.	 लीज्ड लाइनों पर एसईओसी के साथ सार्वजनिक 
सरुक्षा सलुभ बिदंओु ं (पीएसएपी)/पलुिस नियतं्रण 
कक्षों का एकीकरण।

	 ग.	 सभी राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों के एसईओसी में दो/
एक ऑपरटेर पदों के लिए हार्डवेयर की स्थापना।

	 घ.	 लोड में वदृ्धि करने के लिए चयनित राज्यों के 
पीएसएपी में हार्डवेयर का विस्तार।

	 ङ.	 आठ राज्यों में जहां सी-डेक द्वारा ईआरएसएस 
लागू नहीं किया गया है, वहा ँमिनी डेटा सेन्टर की 
स्थापना। 

	 च.	 एसईओसी में लीज्ड लाइन/इंटरनेट कनेक्टिविटी 
का प्रावधान।

	 छ.	 राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों को मैन ऑपरटेर पदों पर 
तीन साल के लिए मानव शक्ति का प्रावधान।

	 ज.	 एनडीएमए में परियोजना प्रबधंन इकाई के 
कर्मचारियों के लिए तीन साल की अवधि के लिए 
मानव शक्ति, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, यात्रा 
शलु्क और वेतन का प्रावधान।

6.26 28 राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों में मौजूदा ईआरएसएस 
प्रणाली को लागू करने के सी-डेक के अनभुव के आधार 
पर सीडीएसी को योजना को लागू करने के लिए सी-डेक 
को नामित किया गया।

6.27	 परियोजना के लिए विभिन्न समय-सीमाए ँइस प्रकार हैं:-

	 क.	 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और कार्य आदशे 
जारी – दिनाकं 02 अगस्त 2021 

	 ख.	 सभी राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों में स्थापना का 
समापन – दिनाकं 28 मई 2023 

	 ग.	 एनडीएमए द्वारा निर्वाह और वारटंी अवधि – प्रत्येक 
राज्य/कें द्र शासित प्रदशे के लिए कार्यभार सभंालने 
की दिनांक से तीन वर्ष।

6.28	 यह योजना पूरी तरह से एनडीएमए द्वारा वित्त पोषित है। 
निम्नलिखित पहलओु ंको ध्यान में रखा गया है:

	 क.	 हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद, स्थापना और 
एकीकरण।

	 ख.	 इंटरनेट और पीएसएपी से कनेक्टिविटी के लिए 
तीन साल के लिए लीज्ड लाइनों को किराए पर 
लेना।

	 ग.	 राज्यों द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियोजित 
की जाने वाली जनशक्ति के लिए वेतन।

	 घ.	 राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों में जनशक्ति का प्रशिक्षण।

	 ङ.	 फर्नीचर और कार्यालय आवश्यक वस्तुओ ं की 
खरीद को शामिल करने के लिए एनडीएमए में एक 
परियोजना प्रबधंन इकाई (पीएमयू) की स्थापना 
करना।

	 च.	 परियोजना की अवधि (18 महीने जिसे अब 
28.05.2023 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया 
गया है) कार्यान्वयन अवधि और 36 महीने की 
निर्वाह अवधि) के लिए पीएमयू के लिए नियोजित 
की जाने वाली जनशक्ति का वेतन।
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क्र.स.ं पुरस्कार प्राप्तकर्ता वर्ष श्रेणी

1. ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2023 ससं्थागत

2. लुंगलेई फायर स्टेशन (एलएफएस), मिजोरम 2023 ससं्थागत

6.29	 तीन साल पूर ेहोने के बाद, राज्य/कें द्र शासित प्रदशे सी-
डेक के साथ सीधे एएमसी का अनबुधं करके और अपने 
ससंाधनों से मानव शक्ति को काम पर रखकर परियोजना 
को जारी रखेंगे। परियोजना अतंिम चरण में है और 
निम्नलिखित कार्य पूर ेहो चकेु हैं:-

	 क.	 यह परियोजना तकनीकी रूप से 28 राज्यों/कें द्र 
शासित प्रदशेों में शरुू की गई है। इसके अलावा, 
05 राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों में इंस्टालेशन और 
कनेक्टिविटी स्थापित की जा चकुी है और एपीआई 
एकीकरण का काम चल रहा है।

	 ख.	 19 राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों को प्रशिक्षण प्रदान 
किया गया है। 20 राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों में 
मानव शक्ति की नियोजित की गई है।

	 ग.	 34 राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों को धनराशि जारी 
की गई है।

	 घ.	 अभी तक तेलंगाना को एमओयू नहीं मिला है।

	 ङ.	 सी-डेक द्वारा सेंट्रल डैशबोर्ड अभी तक तैनात नहीं 
किया गया है।

	 च.	 112 इंडिया ऐप एडं्रॉइड वर्जन में डिजास्टर बटन 
शामिल किया गया। अभी iOS ससं्करण में शामिल 
किया जाना बाकी है।

6.30	 सभुाष चदं्र बोस आपदा प्रबधं पुरस्कार

भारत सरकार द्वारा “सभुाष चदं्र बोस आपदा” प्रबधं परुस्कार 
(एससीबीएपीपी)” की शरुूआत, वर्ष 2018-19 में की गई 
थी। यह परुस्कार आपदा प्रबधंन के क्षेत्र में व्यक्तियों और 
ससं्थानों द्वारा ‘व्यक्तियों/ससं्थानों’ को उनके उत्कृ ष्ट योगदान 
को सम्मान दनेे के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह परुस्कार 

रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, बचाव, मोचन, राहत, पनुर्वास, 
अनसुधंान/नवाचार और पूर्व चेतावनी के क्षेत्र में दिया जाता 
है। सभुाष चदं्र बोस आपदा परुस्कार समारोह प्रबधंन वर्ष 
2023 के लिए परुस्कार दिनांक10.03.2023 को विज्ञान 
भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जहां माननीय 
प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित परुस्कार विजेताओ ंको परुस्कार 
प्रदान किए:

जागरूकता सजृन

6.31 	जनता के बीच जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास में, 
जनसपंर्क  और जागरूकता सजृन (पीआर एडं एजी) 
प्रभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण (एनडीएमए), 
समय-समय पर वर्ष भर सोशल मीडिया सहित, प्रिंट और 
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक 
जागरूकता की पहल करता है। आपदा प्रतिरोधी समाज 
के लिए जनता को सूचित, शिक्षित और सचंार करके एक 
उपयकु्त वातावरण बनाने पर ध्यान कें द्रित किया गया है। 
ये जागरूकता अभियान विभिन्न माध्यमों जैसे - टीवी, 
रडेियो, प्रिंट मीडिया, प्रदर्शनिया,ँ सोशल मीडिया आदि 
के माध्यम से चलाए जाते हैं। जागरूकता अभियानों के दो 
प्रमखु उद्देश्य हैं:

	 क) 	कि सी भी आसन्न आपदा (भूकंप, चक्रवात, 
बाढ़, भूस्खलन, आधंी-तूफान और आकाशीय 
आकाशीय बिजली, आदि) के लिए नागरिकों को 
तैयार करना।

	 ख)	 नकुसान को अधिकतम सीमा तक कम करने के 
लिए विभिन्न रोकथाम और प्रशमन उपायों पर 
लोगों को सूचित और शिक्षित करना।

6.32	 वर्ष 2022-23 के दौरान (31/03/2023 तक) 
निम्नलिखित जागरूकता अभियान चलाए गए
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आपदा/खतरा दूरदर्शन ऑल इंडिया रडेियो

लू
11/04/2022 से 17/04/2022 तक 7 दिन 18/04/2022 से 24/04/2022 तक 7 दिन

10/03/2023 से 16/03/2023 तक 7 दिन 10/03/2023 से 16/03/2023 तक 7 दिन

आधंी-तूफान और 
आकाशीय आकाशीय 
बिजली 

21/06/2022 से 27/06/2022
तक 7 दिन

21/06/2022 से 27/06/2022
तक 7 दिन

बाढ़ 23/06/2022 से 29/06/2022 तक 7 दिन 23/06/2022 से 29/06/2022 तक 7 दिन

भूस्खलन
08/07/2022 से 18/07/2022 तक 7 
दिन (9, 10, 16 और 17 को छोड़कर 
पोर्टब्लेयर में प्रसारण न होने के कारण)

08/07/2022 से 14/07/2022
तक 7 दिन

शहरी बाढ़ 08/07/2022 से 14/07/2022 तक 7 दिन --

भूकंप
12/08/2022 से 18/08/2022 तक 7 दिन 12/08/2022 से 18/08/2022 तक 7 दिन

08/02/2023 से 14/02/2023 तक 7 दिन 16/02/2023 से 22/02/2023 तक 7 दिन

चक्रवात 04/10/2022 से 10/10/2022 तक 7 दिन 04/10/2022 से 10/10/2022 तक 7 दिन

शीत लहर
20/12/2022 से 26/12/2022 तक 7 दिन 27/12/2022 से 02/01/2023 तक 7 दिन

05/01/2023 से 11/01/2023 तक 7 दिन 12/01/2023 से 18/01/2023 तक 7 दिन

श्रव्य-दृश्य अभियान

6.33 	दूरदर्शन /ऑल इंडिया रडेियो: चक्रवात, आधंी-तूफान और आकाशीय आकाशीय बिजली, बाढ़, शहरी बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, 
शीत लहर, हिमस्खलन और लू जैसी प्राकृतिक आपदाओ ंको दूरदर्शन (राष्ट्रीय नेटवर्क  और क्षेत्रीय कें द्रों) और ऑल इंडिया 
रडेियो पर ऑडियो-वीडियो स्पॉट प्रसारित किए गए। सबंधंित आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न आपदाओ ंके बार ेमें क्या करें 
और क्या न करें वाले कई स्पॉट चलाए गए। वर्ष के दौरान चलाये गये अभियानों का विवरण इस प्रकार है:

6.34 	सामदुायिक रडेियो: शीत लहर से बचाव के लिए 
जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शीत लहर वाले 
राज्यों में 138 सामदुायिक रडेियो पर 28/12/2022 से 
03/01/2023 तक 7 दिवसीय अभियान चलाया गया।

6.35	 सभुाष चन्द्र बोस आपदा प्रबधंन पुरस्कार का प्रचार 
(एससीबीएपीपी): आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में 
व्यक्तियों और ससं्थानों द्वारा किए गए उत्कृ ष्ट कार्यों पर 
सम्मान दनेे के लिए एक सभुाष चन्द्र बोस आपदा प्रबधंन 

परुस्कार (एससीबीएपीपी), जिसकी घोषणा हर साल 23 
जनवरी को की जाती है। परुस्कार का व्यापक प्रचार-
प्रसार दिनांक 01/07/2022 को विज्ञापन एव ं सोशल 
मीडिया अभियान के माध्यम से किया गया। सभुाष 
चदं्र बोस आपदा परुस्कार समारोह प्रबधंन परुस्कार 
10/03/2023 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया 
था, जहां माननीय प्रधानमंत्री ने 2022-23 के परुस्कार 
विजेताओ ंको परुस्कार प्रदान किए। परुस्कार विजेताओ ं
के लघ ुवीडियो प्रशस्ति पत्र के रूप में तैयार किए गए।
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क्र.सं एपिसोड प्रसारण की तिथि पुनः प्रसारण की तिथि

1. लू 10 अप्रैल 2022 16 अप्रैल 2022

2. चक्रवात 1 मई 2022 7 मई 2022

3. वनाग्नि 15 मई 2022 21 मई 2022

4. आधंी तूफान 29 मई 2022 4 जून 2022

5. बाढ़ 12 जून 2022 18 जून 2022

6. भूस्खलन 26 जून 2022 2 जलुाई 2022

7. शहरी बाढ़ 10 जलुाई 2022 16 जलुाई 2022

8. समदुाय आधारित आपदा जोखिम प्रबधंन 24 जलुाई 2022 30 जलुाई 2022

9. भूकंप 14 अगस्त 2022 20 अगस्त 2022

10. शहरी खोज और बचाव 28 अगस्त 2022 3 सितंबर 2022

11. चक्रवात 11 सितंबर 2022 17 सितंबर 2022

12. आपदा जोखिम प्रबधंन में स्वय-ंसेवकता 25 सितंबर 2022 1 अक्टूबर 2022

13. अस्पताल की तैयारी 9 अक्टूबर 2022 15 अक्टूबर 2022

14. स्कू ल सरुक्षा 23 अक्टूबर 2022 29 अक्टूबर 2022

15. शहरी बाढ़ 13 नवबंर 2022 19 नवबंर 2022

16. शीत लहर 27 नवबंर 2022 3 दिसबंर 2022

17. हिमस्खलन 11 दिसबंर 2022 17 दिसबंर 2022

18. पर्वतीय खतरे 25 दिसबंर 2022 31 दिसबंर 2022

19. भूकंप 8 जनवरी 2023 14 जनवरी 2023

20. शीत लहर 22 जनवरी 2023 28 जनवरी 2023

21. अस्पताल की तैयारी 12 फरवरी 2023 18 फरवरी 2023

22. लू 26 फरवरी 2023 4 मार्च 2023

6.36  “आपदा का सामना” दूरदर्शन पर पैनल चर्चा/टॉक शो का एक विशेष कार्यक्रम: जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के 
लिए, एनडीएमए ने डीडी न्यूज पर पैनल चर्चा/टॉक शो “आपदा का सामना” कार्यक्रम आयोजित किया है। कुल 50 एपिसोड 
डीडी न्यूज के माध्यम से प्रसारित किए गए और सबंधंित आपदा सभंावित क्षेत्रों/राज्यों में क्षेत्रीय चैनलों के माध्यम से पनुः 
प्रसारण किया गया। एपीसोड का विवरण इस प्रकार है:-
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23.
एनपीडीआरआर (हिन्दी) बदलती जलवाय ुमें 
स्थानीय समतु्थानशील का निर्माण

9 मार्च 2023 10 मार्च 2023

24.
एनपीडीआरआर (अगं्रेजी) बदलती जलवाय ुमें 
स्थानीय समतु्थानशील का निर्माण

9 मार्च 2023 10 मार्च 2023

25. तटीय खतरे 26 मार्च 2023 1 अप्रैल 2023

एनडीएमए ई-न्यूज़लेटर और ब्लॉग

6.37	हि तधारकों को एनडीएमए, एसडीएमए की प्रमखु 
गतिविधियों, आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) 
पर सफलता की कहानियों, विशेषज्ञ साक्षात्कार, लेखों 
आदि के बार ेमें सूचित और उजागर करने के लिए एक 
डिजिटल मासिक समाचार पत्र “आपदा सवंाद” के 
नाम से जारी किया जाता है। समाचार पत्र को मीडिया 
के प्रमखु सपंादकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ 
इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापक रूप से साझा किया गया था। 
सोशल मीडिया पर विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके 
उसकी पहुचं को अधिकतम किया गया है। समाचार पत्र 
का विषय इस प्रकार था:-

सोशल मीडिया अभियान

6.38     टीवी और रडेियो पर जागरूकता अभियानों के अलावा, 
आपदाओ ंसे पहले, दौरान और बाद में रोकथाम, प्रशमन 
और तैयारियों से सबंधंित जागरूकता अभियान लू, 
भूकंप, बाढ़, शहरी बाढ़, आकाशीय आकाशीय बिजली  
सरुक्षा, शीतलहर, कोविड-19, इंडियाफाइट्सकोरोना 
हिमस्खलन आदि जैसे हैशटैग का उपयोग करके वर्षभर 
सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी चलाए गए। 
समय-समय पर एनडीएमए के प्लेटफार्म पर क्या करें 
और क्या न करें को उजागर करने वाले सोशल मीडिया 
क्रिएटिव और लघ ुफिल्में सोशल मीडिया पर साझा की 
गई ं। 

ट्विटर रिपोर्ट

6.39	 एनडीएमए के ट्वीट और फेसबकु अपडेट बड़ी सखं्या में 
लोगों तक पहुचं रहे हैं। ये न केवल उनके व्यक्तिगत खातों 
पर दिखाई दतेे हैं, बल्कि इन्हें उनके द्वारा साझा भी किया 
जा रहा है। इस प्रकार के अपडेट हर दूसर ेउपयोगकर्ताओ ं
तक भी पहुचं रहे हैं जो एनडीएमए एकाउंट्स का अनसुरण 
कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लेकिन इसके अपडेट पढ़ रहे 
हैं।

	 31 मार्च, 2023 तक फॉलोअर्स: 3,89,063 

	 31 मार्च, 2022 तक फॉलोअर्स: 3,33,410 

	 फॉलोअर्स की सखं्या बढ़ी: 55,653 

क्र.स.ं मास विषय

1. अप्रैल 2022 लू

2. मई 2022 चक्रवात

3. जून 2022 भूस्खलन/बाढ़

4. जलुाई 2022 भूकंप

5.
अगस्त-सितंबर 
2022

चक्रवात/स्थापना दिवस 
विशेष

6. अक्टूबर 2022 भूकंप

7. नवबंर 2022 शीत लहर

8. दिसबंर 2022 हिमस्खलन

9. जनवरी 2023 शीत लहर

10. फरवरी 2023 लू

11. मार्च 2023
आपदा जोखिम 

न्यूनीकरण 
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एनडीएमए का 18वा ं स्थापना दिवस का 
आयोजन 

6.40 	एनडीएमए के 18वें स्थापना दिवस का जश्न: 
28/09/2022 को “आपदा प्रबंधन में स्वयसेंवकता” 
विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एनडीएमए का 18वां  स्थापना 
दिवस मनाया गया। मखु्य अतिथि के रूप में माननीय गहृ 
राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, विशिष्ट तथा अतिथि के 
रूप में अजय कुमार मिश्रा गहृ राज्य मंत्री इस अवसर पर 

उपस्थित थे। समापन सत्र के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री 
के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा गेस्ट ऑव ओनर के रुप 
में शामिल हुए । इस विषय पर विशेषज्ञ चर्चा के अलावा, 
इस अवसर पर निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण दस्तावेज़/
उपकरण भी जारी किए गए:

	 i.	 बगंाल और आधं्र प्रदशे के लिए बाढ़ जोखिम एटलस

	 ii.	 वेब आधारित डायनामिक कम्पोजिट जोखिम 
एटलस और निर्णय समर्थन प्रणाली।

•  गहृ राज्य मतं्री श्री नित्यानदं राय द्वारा उद्घाटन:
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•	 माननीय प्रधानमतं्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा का सबंोधन: अपने सबंोधन में उन्होंने कहा कि स्वयसेंवक स्थानीय 
आपदा जोखिम प्रबधंन बल का एक अभिन्न अगं हैं; यह नागरिकों के बीच विश्वास, एकजटुता और पारस्परिकता को मजबूत 
करके और उद्देश्यपूर्ण ढंग से भागीदारी के अवसर पैदा करके, बड़े पैमाने पर समाज और व्यक्तिगत स्वयसेंवक, दोनों को 
लाभान्वित करता है। स्वयसेंवक, विशेषकर यवुा स्वयसेंवक आपदा प्रबधंन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वयसेंवकों 
का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, सरुक्षा, सरंक्षा और लोगों के जोखिम में कमी लाने सहित सामाजिक सेवाओ ं
में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है; आपदा प्रबधंन केवल सरकार के प्रयास से आगे नहीं बढ़ सकता है, इसके लिए स्थानीय 
समदुायों, प्रथम मोचक के रूप में स्वयसेंवकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी समर्पित सहायता के बिना, आपदा को 
प्रभावी ढंग से प्रबधंन नहीं किया जा सकता है।

	 सबंधंित सगंठनों और प्रशिक्षित आपदा मित्र स्वयसेंवकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, स्थानीय आयकु्तों, सीएपीएफ राज्यों/कें द्र 
शासित प्रदशेों के महानिदशेकों, एसडीएमए से 400 से अधिक प्रतिभागियों ने स्थापना दिवस में भाग लिया। इस अवसर पर 
उत्तर प्रदशे, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदशे, बिहार और कर्नाटक द्वारा बनाई गई ईआरके और ईआरएसएस किट प्रदर्शित 
वाली एक छोटी प्रदर्शनी आपदा मित्र योजना के अप-स्केलि ंग के तहत राज्यों को प्रदान की गई।

 6.41 राज्यों/कें द्र शासित प्रदेशों के साथ सचंार: एनडीएमए 
ने लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 
चक्रवात, बाढ़, आकाशीय बिजली , लू, भूकंप, भूस्खलन, 
हिमस्खलन, शीत लहर और शहरी बाढ़ आपदाओ ंपर 
160 से अधिक लघ ु फिल्में बनाई हैं। इन फिल्मों को 
एनडीएमए की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर अपलोड 
करने के अलावा, सभी राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों से 
समय-समय पर अपने-अपने राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों 
में जागरूकता पैदा करने के लिए इन फिल्मों का उपयोग 
करने का अनरुोध किया गया था।

	 तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अर्थात. आपदा प्रबधंन (डीएम) 
अधिनियम, 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन नीति, 2009 
और राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन योजना (एनडीएमपी), 2019 
का अनसूुचित क्षेत्रीय भाषाओ ं में अनवुाद किया जाना 
था। सबंधंित राज्यों से अनरुोध किया गया था कि वे इन 
दस्तावेजों का अपनी-अपनी अनसूुचित भाषा (भाषाओ)ं 
में अनवुाद करवाए ं और इसे आम जनता और अन्य 
हितधारकों के उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर डालें। 
तीन राज्य अर्थात् गजुरात, सिक्किम और तमिलनाडु ने 
कार्य पूरा कर लिया है। शेष राज्यों में तेजी लाने के लिए 
नियमित रूप से अनवुर्ती कार्रवाई की जा रही है।
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6.45 	 ऊपर बताए गए जागरूकता सजृन कार्यों में निश्चित रूप 
से दशे के लोगों को जीवन और आजीविका बचाने में 
मदद मिली है। इस बात की सराहना की जा सकती है कि 
एनडीएमए के सोशल मीडिया अकाउंट अर्थात ट्विटर 

पर फॉलोअर्स की सखं्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 
इस प्रकार, लोगों और सभी हितधारकों की जागरूकता 
पैदा करने में एनडीएमए की आईईसी गतिविधिया ँबहुत 
ही महत्वपूर्ण तत्व हैं।

6.42 आईईसी सामग्री: जागरूकता पैदा करने के लिए 
एनडीएमए के पास विभिन्न लघ ुवीडियो स्पॉट, एनीमेशन 
फिल्में, सांकेतिक भाषा के वीडियो हैं। जागरूकता सजृन 
के लिए ये सामग्रियां एनडीएमए की वेबसाइट के साथ-
साथ एनडीएमए के यूट्यूब चैनल ‘राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन 
प्राधिकरण’  पर भी उपलब्ध हैं। इन सामग्रियों का उपयोग 
एनडीएमए द्वारा समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिक और 
सोशल मीडिया पर किया जा रहा है।

6.43  एनडीएमए ने सूरजकुड, फरीदाबाद, हरियाणा में दिनांक 
23.03.2022 से 04.04.2022 तक आयोजित 35वें के 
सूरजकंुड अतंर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के दौरान जागरूकता 
सजृन अवसर का उपयोग किया।  लू के सबंधं में 
जागरूकता पैदा करने के लिए इस अवधि के दौरान 9 

एलईडी स्क्रीन पर लघ ुफिल्में चलाई गई ं। इसके अलावा, 
मेले के दौरान मेला आगतंकुों को 15000 पॉकेट बकुें  
वितरित की गई ं।

6.44	 एनडीएमए ने एनडीआरएफ और एनआईडीएम के 
साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच 
(एनपीडीआरआर) के तीसर ेसत्र के दौरान विज्ञान भवन  
में 10 से 13 मार्च, 2023 के दौरान एनपीडीआरआर पर 
बनाई गई एक विशेष प्रदर्शनी में भाग लिया। एनडीएमए ने 
अपने दिशानिर्देश, आईईसी सामग्री और पॉकेटबकु का 
प्रदर्शन किया। पॉकेटबकु में विभिन्न आपदाओ ंपर क्या 
करें और क्या न करें तथा सरुक्षा उपाय शामिल हैं। स्कू ली 
बच्चों, कॉलेज के छात्रों, प्रदर्शकों आदि सहित आगतंकुों 
को लगभग 5000 पॉकेटबकु वितरित की गई ं।
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सामान्य प्रशासन 

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

7.1	 एन.डी.एम.ए. सचिवालय में पांच प्रभाग शामिल हैं 
जिनके नाम इस प्रकार हैं-(i) नीति, योजना, पनुर्वास एव ं
पनुर्बहाली, जागरूकता सजृन और क्षमता-निर्माण और 
प्रशिक्षण  प्रभाग, (ii) प्रशमन  प्रभाग, (iii) प्रचालन और 
सचंार प्रभाग, (iv) प्रशासन तथा समन्वय प्रभाग और (v) 
वित्त और लेखा प्रभाग।

	 नीति, योजना, पुनर्वास एव ंपुनर्बहाली, क्षमता-निर्माण 
एव ंप्रशिक्षण और जागरूकता सृजन प्रभाग

7.2 	 यह प्रभाग सभी कें द्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, 
दिशानिर्देशों के निर्माण और योजनाओ ं के अनमुोदन 
और सभी राज्यों में क्षमता-निर्माण एव ं जागरूकता 
से जडु़े सभी मामलों को दखेता है। आपदा प्रबधंन को 
विकास योजनाओ ंमें शामिल कराना भी इस प्रभाग का 
एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस प्रभाग का दूसरा महत्वपूर्ण 
कार्य क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण है। यह प्रभाग क्षमता-
निर्माण और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यकलाप तथा 
परियोजनाओ ंका सचंालन करता है।   

7.3	 जनसपंर्क  और जागरूकता सजृन इस प्रभाग का एक 
अन्य प्रमखु कार्य है जो एन.डी.एम.ए. द्वारा निपटाया जाने 
वाला एक प्रमखु विषय है। इस प्रभाग ने इस प्रयास को 
पूरा करने और यह सनुिश्चित करने का काम अपने हाथ में 
लिया है कि तैयारी की ससं्कृति  सभी स्तरों पर लोगों के 
मन में बैठाई जाए। यह जमीनी स्तर पर समदुाय और अन्य 
हितधारकों को शामिल करने के साथ-साथ, इलेक्ट्रॉनिक 
और प्रिंट, दोनों सचंार साधनों के उपयोग से जागरूकता 
सजृन करने की अवधारणा बनाने का और निष्पादन का 
भी काम करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारी 

(स्टाफ) की सखं्या 20 है जिनमें एक सलाहकार (सयंकु्त 
सचिव स्तर का), चार सयंकु्त सलाहकार (निदशेक स्तर 
के), चार सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), एक 
अनभुाग अधिकारी तथा दस सहायक स्टाफ शामिल हैं।

प्रशमन   प्रभाग

7.4	 इस प्रभाग के उत्तरदायित्वों में कें द्रीय सरकार और 
राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम प्रशमन 
परियोजनाओ ं (चक्रवातों, भूकंपों, बाढ़ों, भूस्खलनों 
जैसे खतर ेऔर अबाधित सचंार व्यवस्था और सूचना 
प्रौद्योगिकी योजना आदि) का काम करना शामिल है। 
यह माइक्रोजोनेशन, असरुक्षितता विश्लेषण आदि जैसी 
परियोजनाओ ं के मार्गदर्शन तथा उनसे जडु़े विशेष 
अध्ययनों का कार्य भी कराता है। यह मंत्रालयों द्वारा 
स्वय ंचलार्इ जा रही प्रशमन परियोजनाओ ंके डिजाइन 
और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा अनवुीक्षण (मॉनिटर) 
भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की 
सखं्या 14 है जिनमें एक सलाहकार (सयंकु्त सचिव स्तर), 
दो सयंकु्त सलाहकार (निदशेक स्तर के), दो सहायक 
सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) और नौ सहायक 
स्टाफ हैं।

प्रचालन और सचंार प्रभाग  

7.5	 एन.डी.एम.ए. को आपदा की स्थिति में सरकार को 
सलाह दनेे के लिए सदवै तैयार रहना अनिवार्य है जिसके 
लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण अद्यतन रहना अनिवार्य 
है। इसके लिए एन.डी.एम.ए. के पास एक प्रचालन कें द्र 
है जो एनडीएमए के अधिकारियों की आपदा विशिष्ट 
सूचना और डाटा इनपट्ुस प्रदान करता है । यह प्रभाग 
किसी आपदा के मोचन चरण के दौरान सभी हितधारकों 
के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। दशे के प्रथम 
मोचकों के प्रशिक्षण तथा क्षमता-निर्माण में इसकी प्रमखु 

अध्याय-7
प्रशासन एवं वित्त



92

भूमिका है। कें द्रीय एजेंसियों, सशस्त्र बलों तथा सीएपीएफ 
समेत सभी हितधारकों की भागीदारी सनुिश्चित  करते 
हुए राज्य तथा बहु-राज्य स्तर के कृत्रिम अभ्यासों का 
सचंालन करता है। आर्इआरएस पर प्रशिक्षण  समेत 
प्रशिक्षण  कार्यकलापों से सबंधंित आपदा प्रबधंन के कार्य 
तथा दशे में शीर्ष ससं्थानों में जागरूकता बढ़ाना भी इस 
प्रभाग के काम में शामिल है। इसके अलावा, यह प्रभाग 
पनुर्वास तथा पनुर्बहाली से जडु़े कार्यों से भी निकटता से 
जडु़ा रहता है। यह प्रभाग सभी कें द्रीय मंत्रालयों/विभागों 
की सकंट प्रबधंन योजनाओ ंकी जांच करता है। 

7.6	 यह प्रभाग एनडीएमए के लिए सचंार तथा आर्इटी से 
सबंधंित समाधानों को लागू करता है। सचंार, आर्इटी, 
जीआर्इएस के क्षेत्र में यह सभी कें द्रीय तथा राज्य के 
मंत्रालयों/विभागों को सलाह दतेा है तथा उनकी क्षमता-
निर्माण में मदद करता है। इस प्रभाग की कुल स्वीकृत 
स्टाफ सखं्या 15 है जिनमें एक सलाहकार (सयंकु्त सचिव 
स्तर), दो सयंकु्त सलाहकार (निदशेक स्तर के), तीन 
सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), दो ड्यूटी 
अधिकारी (अवर सचिव स्तर के) और सात सहायक 
स्टाफ हैं। 

प्रशासन और समन्वय प्रभाग

7.7	 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलओु ं
के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यकलापों में मंत्रालयों/
विभागों तथा राज्यों के साथ व्यापक सयंोजन (इंटरफेस) 
रखना शामिल है। यह प्रभाग सभी स्तरों पर एनडीएमए 
के सदस्यों और कर्मचारियों को प्रशासनिक और साजो-
सामान सबंधंी सहायता भी उपलब्ध कराता है। इस 
प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ सखं्या 22 है, जिनमें सयंकु्त 
सचिव, एक निदशेक, दो अवर सचिव, एक सहायक 
निदशेक (राजभाषा), दो अनभुाग अधिकारी और 15 
सहायक स्टाफ हैं।

वित्त और लेखा प्रभाग

7.8 	वित्त  एव ं लेखा प्रभाग खातों के रखरखाव, बजट की 
तैयारी, प्रस्तावों की वित्तीय जांच आदि से सबंधंित 

कार्य दखेता है। यह प्रभाग व्यय की प्रगति की निगरानी 
भी करता है और अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के 
अतंर्गत आने वाले सभी मामलों पर एनडीएमए को सलाह 
दतेा है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ 8 है, जिसमें 
एक वित्तीय सलाहकार (जेएस स्तर), एक निदशेक, एक 
सहायक वित्तीय सलाहकार (यूएस स्तर), एक अनभुाग 
अधिकारी, दो सहायक अनभुाग अधिकारी (एएसओ) 
और 2 सहायक कर्मचारी शामिल हैं। इसके कार्यों और 
जिम्मेदारियों का विवरण इस प्रकार है:

	 •	 प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र में आने वाले सभी 
मामलों पर एनडीएमए को सलाह दनेा।

	 •	 योजनाओ ंऔर महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों के प्रारभंिक 
चरण से ही उनके निर्माण में बारीकी से सहयोग 
करना।

	 •	 ऑडिट आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्ट , ड्राफ्ट ऑडिट 
पैराग्राफ को बारीकी से दखेना। 

	 •	 लेखापरीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पीएसी) 
और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों पर त्वरित 
कार्रवाई सनुिश्चित करना।

	 •	 आवधिक रिपोर्ट  और विवरणी समय पर प्रस्तुति 
सनुिश्चित करना।

	 •	 एनडीएमए के बजट की तैयारी और निगरानी

7.9 	 एनडीएमए के खातों का रखरखाव मखु्य लेखा नियतं्रक 
(सीसीए), गहृ मंत्रालय के कार्यालय द्वारा किया जाता है 
तथा एनडीएमए के लिए भगुतान और आय कार्यों का 
प्रबधंन भी सीसीए, गहृ मंत्रालय की दखेरखे में वेतन एव ं
लेखा कार्यालय (पीएओ), एनडीएमए द्वारा किया जाता है। 

वित्त और बजट:

अप्रैल 2022 स े मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए 
योजना-वार बजट अनमुान, सशंोधित अनमुान और व्यय 
इस प्रकार है:
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अनदुान सखं्या 49 गहृ मतं्रालय

मखु्य 
शीर्ष

योजना
बजट अनमुान 
(बीई) 22-23

सशंोधित 
अनमुान 
(आरई) 
22-23

अतंिम व्यय (एफई) 
22-23+ गहृ मतं्रालय 

स ेपुनर्नियोजन

दिनाकं  
31.3.2023 
तक व्यय 

2245 ओडीएमपी 7.68 7.68 7.68 2.61

3601 ओडीएमपी (राज्य सरकार को जारी) 13.03 13.03 13.03 11.40

3602 कें द्र शासित प्रदशे  को रिलीज 0.36 0.36 0.36 0.35

कुल (क) 21.07 21.07 21.07 14.36

2245 एनसीआरएमपी (अनमुानित शुल्क) 30 16.40 16.40 6.23

           
3601

एनसीआरएमपी (जीआईए) 270.00 149.20 107.74 95.47

कुल (ख) 300 165.60 124.13 101.70

2245 स्थापना शुल्क 63.73 58.30 65.25 64.67

कुल (ग) 63.73 58.30 65.25 64.67

2245 सीडीआरआई 50.00 50.00 50.00 50.00

कुल (घ) 50.00 50.00 50.00 50.00

सकल योग एनडीएमए 434.80 294.97 260.45 230.73

परियोजना का नाम

बजट 
अनमुान 
(बीई) 

2022-23

सशंोधित 
अनमुान 
(आरई) 

2022-23

सशंोधित अनमुान (आरई)  
2022-23+ गहृ मतं्रालय 

स ेपुनर्नियोजन

 31.03.2023 तक 
व्यय 

विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय 
चक्रवात जोखिम प्रशमन   परियोजना 
(एनसीआरएमपी)

300.00 165.60 124.13 101.70

अन्य आपदा प्रबधंन परियोजनाए ँ- 
(ओडीएमपी)

21.07 21.07 21.07 14.36

स्थापना शलु्क 63.73 58.30 65.25 64.67

आपदा समतु्थानशील अवसरंचना 
सोसायटी गठबंधन (सीडीआरआई)

50.00 50.00 50.00 50.00

(करोड़ रुपये में)
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अनुलग्नक-I
एनडीएमए की संरचना

1. भारत के माननीय प्रधान मंत्री अध्यक्ष

2. श्री कमल किशोर
सदस्य (16.02.2015 से)
सचिव (01.10.2021 से प्रभारी)

3.
लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवतृ्त) सैयद अता हसनैन, 
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, 
वीएसएम और बीएआर 

सदस्य (21.02.2020 से)

4. श्री राजेंद्र सिहं सदस्य (20.02.2020 से)

5. श्री कृष्ण स्वरूप वत्स सदस्य (04.05.2020 से)

1. जनरल एनसी विज उपाध्यक्ष (28.9.2005 से 27.9.2010)

2. श्री एम. शशिधर रड्ेडी
उपाध्यक्ष (16.12.2010 से 16.06.2014)
सदस्य (11.10.2010 से 16.12.2010)
सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010)

3. लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) जेआर भारद्वाज सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010)

4. डॉ. मोहन कांडा सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010)

5. प्रो. एन. विनोद चदं्र मेनन सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010)

6. श्रीमती पी. ज्योति राव सदस्य (14.08.2006 से 13.08.2011)

7. श्री केएम सिहं
सदस्य (14.12.2011 से 11.07.2014)
सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010)

8. श्री बी. भट्टाचार्जी
सदस्य (15.12.2011 से 11.07.2014)
सदस्य (21.08.2006 से 20.08.2011)

9. श्री जेके सिन्हा
सदस्य (04.06.2012 से 11.07.2014)
सदस्य (18.04.2007 से 17.04.2012)

वर्तमान रचना

पूर्व सदस्य
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10 श्री टी. नंदकुमार सदस्य (8.10.2010 से 28.2.2014)

11. श्री वीके दगु्गल सदस्य (22.06.2012 से 23.12.2013)

12. मेजर जनरल जेके बंसल सदस्य (6.10.2010 से 11.07.2014)

13. मजुफ्फर अहमद सदस्य (10.12.2010 से 03.01.2015)

14. डॉ. हर्ष के. गपु्ता सदस्य (23.12.2011 से 11.07.2014)

15. डॉ. के. सलीम अली सदस्य (03.03.2014 से 19.06.2014)

16. श्री केएन श्रीवास्तव सदस्य (03.03.2014 से 11.07.2014)

17. श्री आर.के. जैन, आईएएस (सेवानिवतृ्त)
सदस्य सचिव (23.02.2015 से 30.11.2015)
सदस्य (01.12.2015 से 30.11.2018)

18.
लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवतृ्त) एनसी 
मारवाह , पीवीएसएम, एवीएसएम

सदस्य (30.12.2014 से 29.12.2019)

19 डॉ. डीएन शर्मा सदस्य (19.01.2015 से 18.01.2020)
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अनुलग्नक-II
एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियो ंकी सूची

1. श्री कमल किशोर, सदस्य (16.02.2015 से) एव ंसचिव (प्रभारी) (01.10.2021 से)

2. श्री आलोक, अपर सचिव (23.01.2023 से) 

3. श्री हर्ष गपु्ता, परियोजना निदशेक, एनसीआरएमपी (28.04.2022 से)

4. श्री कुणाल सत्यार्थी, सलाहकार (नीति एव ंयोजना) (24.09.2021 से)

5. सशु्री श्रेयसी चौधरी, सयंकु्त सचिव (17.01.2020 से)

6. श्री रविनेश कुमार, वित्तीय सलाहकार (10.10.2017 से)

7. कर्नल के. पी. सिहं, सलाहकार (सचंालन) (12.09.2022 से)

वर्तमान रचना




